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 २२  PEYNR

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन  हुए

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 अखिल  भारतीय  दिक्षा  सेवा

 1  १२४५४.  श्री  स०  चं०  सामन्त  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  २  मान  ae O  को  पूछे  गये  तारांकित

 परन  संख्या  ४१२  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  करेंगे कि

 (#)  क्या  एक  अखिल  भारतीय  दिक्षा  सेवा  स्थापित  करने  की  प्रस्थापना  के  बारे  में  अन्तिम

 निर्णय  कर  लिया  गया  हे  ;

 (  यदि  नहीं  तो  उसकी  इस  समय  क्या  स्थिति  हे
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )  प्रस्थापना के  बारे  में  wat  तक

 भ्रान्ति  fasta  नहीं  garg  ।

 इसके  बारे  में  प्रिये  ग्रीन  विचार  प्रकट  करने  के
 लिये

 राज्य  सरकारों  को  लिखा  हुमा

 है  ।  उनमें से  अधिकांश  सरकारों के  उत्तर  अभी तक  नहीं  कराये हैं  ।

 स०  चं०  सामन्त :  इस  सेवा  को  कब  समाप्त किया  गया  था  कौर  ऐसा  करने  के

 कारण  क्या  दिये  गये  है
 ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  मेरा  ख्याल  है  कि  १९२१  के  बाद  जब  दीक्षा  का  काम  प्रांतीय

 सरकारों  को  हस्तान्तरित किया  गया  उस  समय  उस  सेवा  को  समाप्त  कर  दिया  गया  था  ।  हाल

 ही  में  भारत  सरकार  नें  कई  योजनायें  चलाई  हैं  यह  प्रभुत्व  किया  गया  |  कि  शिक्षा  संबंधी
 राष्टीय  नीतियों  तथा  राष्टीय  कार्यक्रमों को  विकसित  करने  में  अ्रखिल  भारतीय  सेवायें  बडी  भारी

 सहायक  सिद्ध  होंगी  ।  राज्य  पुनर्ग  ठन  प्रयोग  नें  भी  यह  सिफारिश  की  हे  कि  विभिन्न  प्रकार  की  afer

 भारतीय  सेवायें  स्थापित  की  जायें  ।  उन्होंने  विशेषकर  afer  भारतीय  दिक्षा  सेवा  का  उल्लेख

 नहीं  fear  |  इन  सब  तथ्यों  पर  विचार  करते  हुए  यह  प्रभाव  किया  गया  हे  कि  इस  प्रक।र  की  सेवा

 अवश्य  लाभकारी सिद्ध  होगी

 श्री  स०  चं०  सामन्त  गत  सत्र  में  मंत्री  महोदय  ने  कहां  था  कि  राज्य  सरकारों  से  उनकी

 राय  मांगी  गई  है  ।  क्या  उनमें  से  किसी  पर  सरकार  ने  भ्र पनी  राय  भेजी  कौर  यदि  तो  उनकी

 क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 काज  लाभ  श्रीमाली :  अधिकांश  राज्य
 य  सरकारों  की  प्रतिक्रिया  प्रस्थापना  के  पक्ष  में

 नहीं है
 ——

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
 ११५८

 —218—  L.  S./56



 ११६०  मौखिक  उत्तर  २२  PEUE

 fat  ब०
 स० मिहरे  राज्य

 सरकारें  किस  आधार  पर  इसका  विरोध  कर  रही  हें  ?

 का०
 ला०

 श्रीमाली
 :  उन्होंने  किसी  विशेष  rare  का  उल्लेख  नहीं  किया  है  ।  एक

 राज्य  सरकार  ने  यह  है  कि  उसे  इस  समय  शुरू  करना  आवश्यक  नहीं  हैं  ।  उन्होंने  केवल  इतना

 ही  कहा  है  कि  वे  इस  प्रस्थापना  से  सहमत  नहीं  हैं  ।

 श्री  नि०
 बि०  चौधरी

 :
 क्या  सरकार  ने  इस  बात  का  TATA  लगाया  है  कि  द्वितीय

 वर्षीय  योजना  में  भारतीय  शिक्षा  सेवा  के  कितने  अधिकारियों  की  आवश्यकता  होगी  ?

 का०  ला०  श्रीमाली
 :

 प्रस्थापना  का  भ्रान्ति  रुप  निर्धारित  करने के  बाद  ही  यह

 श्रीमान  लगाया  जायेगा
 |

 उससे  पहले  प्रा कं कलन  तैयार  करने  का  कोइ  लाभ  नहीं  ।

 दिल्ली  में  यातायात  सम्बन्धी  विनियम

 *EQUY.  श्री  डाभी
 :  क्या  गृह-किये  मंत्री  १५  as &:  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  ७२६  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  दिल्ली  में  यातायात  विनियमों  का  उल्लंघन  करने  वाले  साइकिल  पालकों
 के

 विरुद्ध  कठोर  कार्यवाही  करने  के  लिये  यहां  भी  बम्बई  पुलिस  अधिनियम  के  कुछ  एक  उपबन्ध  लागू

 करने  का  विचार  रखती  है  ;

 बम्बई  पुलिस  अघिनियम  के  कौन  कौन  से  उपबन्ध  दिल्ली  में  लागू  करने  का  विचार

 बीन  गुह  कार्य  मंत्रालय  में  संघी

 :  तथा  प्रस्थापना  seit

 श्री  डाभी  :  क्या  प्रभी  तक  दिल्ली  में  साइकिलों  पर  दो  ate  तीन  व्यक्ति  सवारी  करते  हैं
 ?

 श्री  दातार
 :

 जी  et
 art

 तक  ऐसा  ही  हो  रहा  है
 |  इसलिये  हम  शी  घ्रातिशीघ्र  बम्बई  पुलिस

 अधिनियम  के  उपबन्ध  लागू  करना  चाहते  हैं  ।

 श्री  डाभी :  पिछले  चार  महीनों  में  कितने  व्यक्ति  यातायात  विनियमों  का  उल्लंघन  करते

 हुए  पाये गये  उनमें  से  कितनों  के  विरुद्ध  भ्र मि योग  चलाया
 गया

 था  कौर  कितने  सिद्ध  दोष
 पाये गये  हें  ?

 श्री  दातार :  सदस्य  महोदय  ने  कुछ  मास  पहले  जब  यह  प्रश्न  पूछा  था  तो  उस  समये
 AT

 सभी  ares दिये  थे  ।  मेरे  पास  ae  नये  भ्रांकड़े  नहीं  है  ।

 श्री  दी०  do  फार्मा
 :  क्या  साइकल  चालक  संबंधी  ये  विनियम  परिवर्तित  किये  गये  हैं  या

 नहीं ?

 श्री  दातार  :  सरकार  इन  साइकिल  चालकों  द्वारा  किये  जाने  वाले  उत्लंघनों  के  विरुद्ध

 कोई  कठोर  नियम  लागू  करना  चाहती  है  ।  इसलिये  वह  इन  सभी  श्रनियमितताश्रों को  रोकने
 के

 के  लिये  बम्बई  पुलिस  अधिनियम  के  उपबन्ध  को  लागू  करने  विचार  रखती  है
 ।

 श्री  मकान  क्या  मंत्री  जी  को  ज्ञात  हे  कि  रात  को  यात्रा  करने  वाले  प्रतिशत  साइकिल

 इस  संबंध  में  कोई  प्रबन्ध  करेंगे  ?
 चालकों  के  पास  रोशनी  नहीं  होती

 ।
 भ्र ौर  ऐसा  पुलिस  के  सामने  किया  जाता  है

 ।
 कया  मंत्री  महोदय

 श्री  दातार  में  ce  प्रतिशत  संख्या  को  तो  स्वीकार  करने  के  लिये  तेयार  नहीं  परन्तु  हां

 इतनों  अवश्य  स्वीकार  करता  हुं  कि  इस  प्रकार  के  लोगों  की  संख्या  बहुत  ज्यादा  सरकार  ऐसे
 सभी

 MITT  को  रोकने  के  लिये  कोई  प्रबन्ध  करेगी
 |

 oo

 मूल  sat  में  ।



 ी  २२  १६४६  मौखिक  उत्तर  ११६१

 teil  कासलीवाल :  इन्हीं  दोनों  सरकार  ने  कई  कौर
 मौन

 खंड  भी  बनाये  ब्या  उनसे

 साइकिल  दुर्घटनाओं  में  कोई  वृद्धि  हो  गयी  है
 ?

 श्री  दातार  :  मुझे  इस  बारे  में  स्थिति  का  पूरा  ज्ञान  नहीं  हे
 ।

 fait क०  go  बसु
 :

 क्या  यातायात  विनियम  केवल  साइकिल
 चालकों

 पर  ही  लागू होते  हं

 अथवा  वे  सामान्य  यातायात  पर  भी  लागू  होते  हैं
 ?

 श्री  दातार
 :

 सभी  प्रकार  की  यातायात  पर  जिसमें  साईकल  भी  है

 श्री  च्  साइकल  चालकों  द्वारा  नियमों  का  उल्लंघन  करने  पर  कितनी  दुर्घटना

 हुई

 श्री  दातार  :  मेंने  सभा  में  एक  बार  आंकड़े  दिये  थे  ate  यह  बताया  था  कि  दिल्ली  की

 दुर्घटनाओं  की  संख्या  बम्बई  तथा  कलकत्ता  की  पिता  बहुत  कम  हैं
 ।

 श्री  सामान
 :

 उसमें
 प्र्

 सुधार  हो  गया  हे
 ?

 tet  दातार  :  हां  ।

 भारत  का  भावा  सम्बन्धी  सर्वेक्षण

 *E QUE.  श्री  भक्त  दीवान :  कया  शिक्षा  मंत्री  ३०  REYE  के  तारांकित प्रदान  संख्या

 १८२६ के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तब  से  भारत  के  भाषा  संबंधी  सर्वेक्षण  की  योजना  के  बारे  में  कोई

 यदि  तो  क्या  उसके  वित्तीय  पहलू  इत्यादि  कौर  मोटी  रूप  रेखा  का  एक  विवरण

 सभा-पटल पर  रखा  जायेगा  ;  A

 यदि  तो  इस  बीच  उस  दिशा  में  क्या  प्रगति  हुई  है  कब  तक  अन्तिम  निर्णय

 हो  जाने  की

 शिक्षा  उपमंत्री  |: ह ०  मो०  :  हां  यह  निश्चय  किया  गया  है  कि  इसे

 द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।

 तथा  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 श्री  wea  दर्शन  :  कया  शिक्षा  मंत्रालय  तथा  योजना  झ्रायोग  इस  विषय  के  महत्व  को  नहीं

 समझते  इसी  वजह  से  इस  को  टाला  जा  रहा  है  ?

 ह: ह ५  मो ०  दास  हमने  यह  योजना  योजना  को  सौंप  दी  उसने  यह

 राय दी  है  कि  भ्र भी  वह  अवसर  नहीं  है  जब  कि  RR  ७
 लाख  रुपयों  वाली  इस  व्यापक

 योजना

 पर  लिया  जाये  |
 कार्यान्वित  किया

 जाये  ।
 उसकी  राय  यह  है  कि  इस  योजना  को  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  की  समाप्ति

 श्री  भक्त  दर्शन :  पिछली  बार  माननीय  मंत्री  जी  ने  बतलाया  था  कि  कोई  २४५  लाख  रुपये

 की  रकम  इस  के  प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  के  लिये  नियत  की  जा  रही  तो  क्या  २५  लाख  रुपये  की

 रकम  भी  समाप्त  कर  दी  गई  है  भ्र  इस  fea  में  कोई  काम  भी  नहीं  किया  जा  रहा  है  ?

 म०  मो०  दास :  योजना  आयोग  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  शभ्रागामी  पंच  वर्षीय  योजना

 में  इस  काम  को  पूरा  करने  के  fees  गवेषणा  तथा  विद्याथियों  के  प्रशिक्षण  शादी  के  निमित्त  संस्थानों

 तथा
 विश्वविद्यालयों

 के  लिये  २५  लाख  रुपये  निर्धारित किये  जायेंगे
 ।

 मुझे  area  है  कि  इसे  मामले

 को  wa  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ले  लेगा
 ।

 मूल  was  में  ।
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 Wo  स०  मुती  :  इस  भाषा  संबंधी  सर्वेक्षण  को  कब  प्रारम्भ  किया  कया  तुलु

 जेसी  भाषियों  का  भी  सर्वेक्षण  किया  जायेगा  जिनकी  कोई  लिपि  नहीं है

 Ho  सो०  दास  :  यह  भाषा  संबंधी  सर्वेक्षण  लगभग  Yo  वर्ष  पहले  एक  यू  रोपीय  सज्जन

 श्री  ग्रियसंन  द्वारा  प्रारम्भ  किया  गया  था  ।  परन्तु इस  योजना  के  ब्योरों  को  तैयार  तथा  स्वीकार न

 कर  लिया  में  उसके  बारे  में  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ।

 स्वतन्त्रता  आन्दोलन  का  इतिहास

 *
 १२५८.  श्री स०  चे  सामन्त  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  रूसी  राष्ट्र  श्री  कोम्पन्टसेव  द्वारा  भारतीय  स्वतंत्रता  संग्राम  पर  लिखित
 निबन्ध  की

 एक  प्रति  मास्को  स्थित  भारतीय  दूतावास  द्वारा  प्राप्त  हुई  है  ;

 यदि  तो  उससे  भारत  में  स्वतंत्रता  संग्राम  का  इतिहास  लिखने  में  कहां  तक  सहायता
 मिलेंगी ;  a

 क्या
 उस

 विषय  से  संबंध  रखने  वाली  पुस्तकों  तथा  wea  पत्रों  का  परीक्षण  करने  के
 लिये  किसी  रूसी  लेखक  के  भारत  में  ard  की  संभावना  है  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  Ao  Ato  :  नहीं ।

 wet  उत्पन्न नहीं  होता

 इस  संबंध  में  कोई  निश्चित  सूचना  नहीं  गाई है  ।

 में  माननीय  सदस्य  को  यह  भी  सूचित  कर  देना  चाहता  हुं  कि  नई  दिल्ली  स्थित  रूसी  दूतावास
 नें  २९  PEUX  को  वैदेशिक  कां  मंत्रालय  को  बताया  था  कि  रूस  की  विज्ञान-प्रकादमी

 की  भ्रोरियन्टल  PGYI—-KE  के  भारतीय  आन्दोलन  की  शताब्दी  के  उपलक्ष  में  एक

 विशेष  पुस्तक  तैयार  कर  रही  इस  संस्था  ने  भारतीय  पुस्तकालयों  में  रखे  हुए  ऐतिहासिक

 अ्रभिलेखों  का  श्रथ्ययन  करने  के  लिये  कौर  उनकी  फिल्में  लेने  के  लिये  दो  वैज्ञानिक  कर्मचारियों  को

 समय  के  लिये  भारत  भेजने  का  सुझाव  भेजा  ह्  हमने  उसे  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  परन्तु

 उन  रूसी  विद्वानों  में  से  orth  तक  कोई  भी  नहीं  भेजा  गया  है  ।

 स०  चे  सामन्त
 :

 क्या  राज  दूतावास  के  द्वारा  जो  निबन्ध  प्राप्त  SAT  था  वह  इस  सज्जन

 श्री  कोम्पन्टसेव  का  क्या  वही  इसका  लेखक  हे  ?

 मो०  दास  :  बदन  तक  हमें  कुछ  भी  प्राप्त  नहीं  द्वि
 |

 हमने  उस  सज्जन  द्वारा
 लिखित  निबन्ध  के  बोर  में  मास्को  स्थित  झपने  ससे  दाह  रूसी  सरकार  ने  हमें  यह

 सूचना  दी  है  कि  वह  व्यक्ति  दिल्ली  में  रूसी  दूतावास  में  हे  ।  प्रौढ़  उसने  यह  उत्तर  दिया  हैं  कि  वह
 उस  निबन्ध  की  एक  प्रति  wag  परन्तु  उस  प्रति  पर  फिर  से  विचार  करने  तथा  उसके

 पुनर्वासन में  कुछ  समय  लगेगा  ।

 श्री स०  चं०  सामन्त  कया  रूस
 में  स्थित  हमारे  राजदूतावास ने  इस  श्राद्य.की  कोई

 पूछताछ  की  है  कि  क्या  भारत  से  समाचार  पत्र  तथा  अन्य  पत्र  एकत्रित  किये  गये  थे  पौर  तब  यह

 निबन्ध लिखी  गयी  थी  ?

 Ato  दास
 :  यह  निबन्ध  लिखा  गया  इसके  बारे  में  हमने  कोई  पूछताछ

 नहीं की  है  ।  परन्तु  हम  उसकी  एक  प्रति  प्राप्त  कर  रहे  यह
 भी

 विचार  है  कि  उसका
 भ्रंग्रेजी

 में
 भी  अनुवाद  किया  जायेगा  ।

 मूल  प्र ग्रेजी  में  ।
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 प्रादेशिक  मुद्रण

 *QQUEe.  श्री  राम  कृष्ण  :  कया  दिक्षा  मंत्री
 ८

 १९४५६  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रदान
 संख्या  २००६  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  मुद्रण  के  एक  प्रादेशिक  स्कूल  के  स्थापित  करने
 की

 योजना
 का

 ब्योरा

 तैयार हो  गया  हैं  ;

 यदि  तो  देरी  के  क्या  कारण  हें
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  ० ह ०  मो०  :  ग्रोवर  दिल्ली  पोलीटेक्निक  में  एक

 मुद्रण  स्कूल  स्थापित  करने
 की

 योजना  के  बारे  में  संस्था
 की

 योजना  समिति  द्वारा
 तैयार

 की  जा

 रही है  ।

 क्योंकि उस  स्कूल  को  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  काल  में  स्थापित  करने  का  विचार  है  इस

 लिये  इसमें  देरी  का  कोई  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 श्री राम  कृष्ण  :  कया
 इस

 प्रकार  के  स्कूल  देश  के  अन्य  भागों  में
 भी

 स्थापित  किये
 जायेंगे

 ?

 Ho  मो०  दास
 :  हां

 |  इस  प्रकार  का  एक  प्रश्न  कुछ  दिन  पहले  पुछा गया  था  |

 हम  इस  प्रकार  के  स्कूल  स्थापित  कर  रहे  हें  तीन  तो  स्थापित  किये  जा  चुके  मद्रास
 और  बम्बई में  ।  एक  भर  इलाहाबाद  में  स्थापित  किया  जायेगा  |

 श्री क्०  Fo  बसु :  कया  यह  संस्था  एक  अखिल  भारतीय  संस्था  होगी
 ?

 क्या  यहां  के

 क्षण  से  प्राप्त  की  गयी  श्रहंतायें  अखिल  भारतीय  संस्थाओं  की  श्रहेंताओ्ों  के  समान  समझी  जायेंगी

 या  नही ं?

 Ho  Ato  दास
 :

 हमार  पास  इस  प्रकार  का  कोई  भी  केन्द्रीय  मुद्रण  स्कूल  नहीं  परन्तु

 अखिल  भारतीय  प्राविधिक  शिक्षा  परिषद  ने  इस  प्रकार  के  कई  स्कूल  स्थापित  करने  की  योजना  तैयार

 eel  यह  स्कूल  भी  उसी  योजना  के  भ्र नू सार  स्थापित  किया  क्त  भ्रहंतायें  उसी  स्तर

 की  होंगी

 श्री  ब०  स०  मूर्ति  :
 देश  के  विभिन्न  भागों  में  बहुत  से  मुद्रण  स्कूल  हें  ।  इस  स्कूल  का  उन  स्कूल

 से  कया  भ्रातृ

 डा०  Ho  मो०  दास  :
 में  इस  स्कूल  का  पाठ्यक्रम  तो

 बता  सकता  परन्तु  राजय  सरकारों

 दारा  चलाये  गये  स्कूलों  के  पाठ्यक्रम  का  मुझे  ज्ञान  नहीं  है  ।

 गोशा से श्रौर गोझा से  कौर  गोवा  में  चोरो-छिपे साल  लाना  व  ले  जाना

 *2QG0. att श्री  कृष्णाचार्य  stat  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  बात  के  बावजूद  कि  सरकार  द्वारा  सीमा  बन्द  कर  दीਂ  गई  है

 गोआ  से  wire  गोआ  में  चोरी-छिपे  झ्रावश्यक  वस्तुओं  का  लाना  ले  जाना  aa  भी  जारी  है  ;

 यदि  हां  तो  इस  सिलसिले  में  अब  तक  कितने  लोगों  का  पता  लगा  है  कौर  इस  संबंध

 में  कितने  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ?

 1  राजस्व  ite  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  श्र०  चं०  :  जी  यह  सच  है  कि  गोगना च्

 सीमान्त  पर  कुछ  हद  तक  चोरी-छिपे  माल  का  लाना  लै  जाना  भी  जारी  किन्तु  सरकार  को

 उपलब्ध  जानकारी  से  यह  पता  चलता  है  कि  सीमा  बन्द  कर  देने  के  बाद  से  इस  प्रकार को  चोरी-छिपे

 माल  का  लाना  ले  जाना  काफी  कम  हो  गया

 मूल  प्रंग्रेजी  में  ।
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 (=) [ San

 ३०  जून  EUs  तक  चोरी  छिपे  माल  लाते  ले  जातें  हुए  १८६०  व्यक्ति  पकड़े  गये

 किन्तु  उनके  विभागीय  कार्यवाही  कीਂ  गयी  थी  atc  कोई  श्रभियोजना  नही  लगाया  गया  था

 श्री  जृष्णाचायें  जोद

 :
 कौन  सी  आवश्यक  ae  को  चोरी-छिपे  लाया  दौर  ले  जाया

 जाता

 fat  श्र०
 चे

 गुह  :  भारत  से  गोझा
 में

 चोरी-छिपे  जो  वस्तुएं  लाई  जाती  हैं  उनमें
 तम्बाकू  ,  गुड़  शौर  भारतीय  मुद्रा  होती  है  ।  गोगना से  भारत  में  चोरी-छिपे जो

 वस्तुएं  लाई  जाती  हैं  उनमें  सोना  शर  विलास  की  कुछ  वस्तुएं  होतीਂ  हैं  ।

 श्री  कृष्णा चा यं  जोशी :  क्या में  जान  सकता हूं  कि  भारतीय  संघ  में  प्राप़्त  के  ऐसे  कौन से

 स्थान  हैं  जहां  चोरी-छिपे  माल  लाया  ले  जाया  जाता  है  ?

 श्र०  |. ५  गह
 :

 शब्द  के  स्थानਂ  का  अर्थ  मेरी  समझ  में  नहीं  प्राया  हैं  ।

 श्रिया  महोदय  :  आसपास  के  स्थान  का  तात्पयं  हैं  ग्रास पास  के  सब  क्षेत्र  ।

 श्री  श्र०  |. ह ५ |  गृह  :  समूद्र  को  शामिल करके  |

 ठेकों  का  दिया  जाना

 1*  १२६२.  श्री  गिडवानी  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 ~  क

 क्या  भारत  सरकार  ने  भ्र पने  अधिकारियों  को  ऐसी  फर्मों  का  ठेका  देने  के  बारे  में  कोई

 नया  निर्देश  दिया  है  जिनमें उनके  लड़कियां  wie  भ्रमण  आश्रित काम  करते  हें  ;

 यदि हां  at  उक्त  निदेश  किस  प्रकार  का  हे
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  जी  हा

 निदेशों  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  परिशिष्ट  ७,  wary

 ve]

 1  श्री  गिडवानी  :  नया  निदेश  जारी  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्री  दातार  :  पूर्ण  सावधानी  की  दृष्टि  से  ऐसा  किया  गया  है  ताकि  जो  कार्य  उचित  रूप  से
 भी  किया  जा  रहा  हो  उसके  भ्रौचित्य  के  बारे  में  कोई  सन्देह  न  किया  जा  सके  ।

 श्री  गिडवानी  क्या  इससे  पहले  इन  निदेशों  का  उल्लंघन  किया  गया  है
 ?

 श्री  उल्लंघन  तो  नहीं  gor  किन्तु  प्रत्येक  मामले  में  aqua मांगी  गई  थी  ।

 श्री  गिडवानी  :  क्या  इस  निदेश  के  ह  जमाई  ard  हैं
 ?

 tet  दातार :  हमने  शब्द  का  भी  प्रयोग  किया  है  उसमें  जमाई  सम्मिलित  हैं  ।

 में
 माननीय  सदस्य

 को
 कार्यालय  ज्ञापन  पढ़कर  सुनाता  हूँ--जिसमें  कोई  पुत्र  पुत्री  waar  आश्रित

 काम  करता  है  क  के  ०  क  के  ee  के  ee  क

 जमाई  जब  तक  घर  जमाई  बन  कर  नहीं  रहता  तब  तक  उसे  प्राश्रित  कहना  जरूरी  नहीं है

 श्री  क्७  Fo  बसु  :  क्या  इसका  प्रथ  हे  कि  उन  जमाइयों  के  मामले  इस  प्रतिषोधात्मक

 के  भ्रन्तगंत  नहीं  जाते  हें  जो  कि  अपने  ससुर  के  साथ  नहीं  रहते
 ?

 श्री  दातार  :  यह  तो  निर्वचन  पर  निर्भर  करता  हे  ।  यदि  किसी  विशिष्ट  मामले  में  यह

 पाया  जाये  कि  किसी  ससुर  कौर  दामाद  वा  पुत्री  के  बीच  साधारण  से  गहरे  संबंध  हैं  तो  इस  बात

 को  ध्यान  में  रखा  जायेगा  ।

 tra  sist  में  ।



 मौखिक  उत्तर  १९६५ २२  १६५६

 ~
 क  े  ७  eo  eee 1  शी  बेला यु घन उठ च्

 भय  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  का  कोई  दामाद  है
 ?

 श्री  बेला यू धन :  मेरा  एक  लड़का  क्या  ऐसी  फर्मों  पर  यह  आदेश  लागू  होता  है  जिनमें

 किसी  पदाधिकारी  के  पुत्र  aaa  पोते  अथवा  किसी  मंत्री  के  अ्रथवा  जमाई  संपकं  पदाधिकारी

 के  पद  पर  कार्य  करते  हों  प्राविधिक  रूप  से  जिन्हें  फर्म  से  कोई  वतन  प्राप्त  नहीं  होता  ?

 श्री  दातार  :  जब  ऐसे  मामले  उत्पन्न  तो  सरकार  निश्चय  ही  इस  बात  पर  विचार

 करेगी  कि  यह  नियम  उन  पर  लागू  होते  हैं  नहीं
 ।

 उत्तर  प्रदेश  ale  बिहार  के  बीच  सीमा  निश्चित  करना

 *2QG3.  श्री  रा०  Ao
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  २३  १९४५२  को  बिहार  उत्तर  प्रदेश  के  प्रतिनिधियों की  एक  बैठक

 में  उत्तर  प्रदेश  ate  बिहार  के  बीच  सीमा-रेखा  निश्चित  किये  जाने  के  संबंध  में  कोई  निश्चय  किया

 गया ;

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  कौर  बिहार  राज्य  की  सरकारों  ने  उक्त  सीमा  निश्चित

 किये  जाने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  को  लिखा  था  ;  कौर

 यदि  हां  तो  भारत  सरकार  ने  इस  संबंध  में  श्री  तक  क्या  कार्यवाही  की  है  ?
 .

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 :  जी  हां  ।

 यह  sea  विचाराधीन है  ।

 श्री  रा०
 न०

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  इस  कमिटी  का  चैयरमैन

 कौन  है  तथा  कौन  कौन  से  इसके  मैम्बर  हैं
 ?

 श्री  दातार  :  यह  किसी  समिति  की  स्थापना  का  प्रदान  नहीं  है  ।  बाढ़  द्र  जाने  के  कारण  नदी
 ने  जो  प्रवाह चेंज  )  किया  यह  उसके  बारे  में  प्रदन  है  ।

 श्री
 to  न०-सिह  :  यह  प्रदान  कब  से  विचाराधीन  ga कब  तक

 विचाराधीन

 श्री  दातार  :  यह  ee  से  विचाराधीन  है  थोड़े  ही  महीनों  में  इसका  फैसला

 हो  जायेगा |

 डा०  राम  सुभग सिह
 :

 क्या  इस  प्रइन  पर  विच।र  करते  समय  केवल  गंगा  नदी  के  प्रवाह के

 इधर  उधर  होने  वाली  जमीन  पर  ही  ध्यान  दिया  जाएगा  ।

 श्री  दातार
 :

 सरकार  को  कई  बातों  पर  विचार  करना  होगा  ।  ऐसी  दो  नदियां हैं  जिनके

 प्रवाह  बदलते  रहते  हें  इसलिये  लोगों  की  इच्छा  जानना  भ्रावश्यक  हो  गया  है  इसके  बाद  पुर
 मामले  का  अन्तिम  निर्णय  किया  जायेंगा  |

 डा०
 राम  सुलग सिह  :  यह  मामला  सरकार  के  समक्ष  tex  से  है  कौर  एक  समिति  नियुक्त

 की  गयी  थी  किन्तु  अरब  तक  कोई  fora  नहीं  किया  गया  है  ।  लोगों  की  इच्छा  किस  प्रकार  ज्ञात  की

 जायेगी  कमंनासा  के  पूर्वे  में  जो  क्षेत्र  है  क्या  उसको  ध्यान  में  रखा  जायेगा
 ?

 श्री  दातार
 :  माननीय  सदस्य  को  में  यह  बता  दूं  कि  इसे  सीमा  संबंधी  विवाद  समझा  जाना

 जरूरी  नहीं  है  ।  बाढ़  का  नदियों  का  प्रवाह  स्वाभाविक  तथा  बदल  जाने  के  परिणाम  स्वरूप

 होने  वाले  सीमाओं  के  उचित  निर्धारण  का  यह  एक  ced  है  ।  प्रभी  हाल  तक  यह  प्रदान  उत्तर  प्रदेश

 शर  बिहार  सरकार  के  विचाराधीन  था
 ।

 उन्होंने  हाल  ही  में  भारत  सरकार  से  इस  को  हल  करने

 मूल  sist  में  ।
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 का  तरीका  खोजने  के  लिये  अनुरोध  किया  है
 ।  मौजूदा  स्थिति  ज्ञात  करने  के  लिये  सरकार  एक  af

 कारी  को  भेजेगी  बाद  में  राज्य  सरकारों  को  श्र

 मामले  को  भ्रान्ति  रूप  से  हल  करेगी  ।
 पनी  सिफारिशें  अथवा  परामर्श  देगी  वह  इस

 1  डा०  राम  qua  सिंह
 :  इस

 बात  को  देखते  हुए  कि  नदी
 के

 दोनों  तरफ  काफी  खून  हो  रहे
 हैं  क्या  सरकार  इस  मामले  के  बारे  में  शीघ्रता  करेगी  ग्रोवर  इन  दोंनों  राज्य  सरकारों  के  मामले  को

 अविलम्ब  निबटाने  के  लिये  निर्देश  देंगी  ?

 श्री  दातार  :  जहां  तक  भारत  सरकार  का  संबंध  राज्य  सरकारों  की  करने  के

 लिये  ag  सदा  तत्पर  रहती  है  मामले  के  बारे  में  शीघ्रता  की  जायेंगी  ।  सरकार  @ao5  में
 जो  निर्णय

 किये  गये  थे  उन्हें  देखते  हुए  स्थिति  पर  पुनर्विचार  करना  होगा  ।  परिवर्तन किस  हद  तक

 wrap  है  यही  बात  विचाराधीन है  ।

 श्री  रा०  wo
 fag:  जिस  प्रान्त  में  रेवेन्यू  वसूल  होता  उसके  प्रकार  प्लान

 वाले  क्षेत्र  में  होने  वाले  फौज  दारी  मामलों  को  क्या  उसी  प्रान्त में  देख  जाने  के  लिये  सरकार  कोई  प्रबन्ध

 करेगी  ?

 श्री  दातार  :  न्यायालयों  के  क्षेत्राधिकार  पर  भी  विचार  किया  जायेगा  |

 राज  भाषा  आयोग

 ग  *QQEY.  श्री  दी०  do  शर्मा  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  १८  १९५६  को  पूछे  गये

 तारांकित  seq  संख्या  ८२  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भाषा  alt  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  श्र

 (a)  यदि हां  तो  उसकी  मुख्य  सिफ़ारिशों  an  हैं
 ?

 1  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 :  we  जी  हां  ।  झ्रायोग का

 वेदन  प्राप्त  हो  गया  ह  श्र  विचाराधीन  हैं  ।

 tat  दी०  do  क्यां  प्रतिवेदन  सर्वसम्मत  है  अथवा  उसमें  कोई  विमति  टिप्पणियां

 भी  हैं  ar  यदि  हां  तो  वह  कितनी  हें  ?

 श्री  दातार  :  इस  भ्र वस् था  में  मैं  ate  कोई  जानकारी  नहीं  देना  चाहूंगा  ।  माननीय  सदस्य

 कृपा  कर  थोड़े  समय  के  लिये  प्रतीक्षा  करें  ।

 श्री  do  चरण
 प्रतिवेदन  के  संबंध  में  कार्यवाही  करने  का  तरीका  कया  है  ?

 प्रतिवेदन  की  सिफारिशों  पर  केन्द्रीय  सरकार  विचार  करेगी  शारिवा  उन्हें  राज्य  सरकारों  को  उनकी

 रायें  जानने  के  लिये  भेजा  जायेगा  श्र  उसके  बाद  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विचार  किया  जायेगा  ?

 दातार
 :

 इस  प्रश्न  के  बारे  में  कार्यवाही  करने  के  दो--संभवत:--वैकल्पिक तरीके

 एक  तो  यह  है  कि  प्रतिवेदन  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  ३४४  (४)  के  ware  गठित  की  जाने  वाली

 दिया  समिति  निर्दिष्ट  कर  दिया  दूसरा  यह  है  कि  प्रतिवेदन  को  art  प्रकाशित  कर  दिया

 जाये  बाद  में  उसको  संसदीय  समिति  को  निर्दिष्ट  किया  जायें  |  सरकार  इन  मामलों  पर  विचार

 कर  रही हैं

 श्री  दी  त्र०
 यह  प्रतिवेदन  कब  प्रकाशित  किया  जायेगा  तथा  सभा

 पटल  पर

 रखा  जायेगा  ?

 ]  श्री  दातार  :  शीघ्रातिशीघ्र ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 सेठ  गोविन्द दास  :  कभी  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  इस  रिपोर्ट  के  संबंध  में  दो

 प्रकार  से  विचार  किया  जा  सकता  है--वह  पहले  प्रकाशित  कर  दी  जाय  कौर  फिर  उसके  बारे  में  संसद

 की  एक  कमेटी  बनाई  जाय  या  पहले  एक  कमेटी  दी  जाय  कौर  फिर  उसको  प्रकाशित

 किया  जाय  ।  जहां  तक  लोक-सभा  का  ताल्लुक  उसके  चुनाव  बहुत  जल्दी  होने  वाले  हैं  शौर

 उसका  सिर्फ  एक  ही  श्रधिवेद्न  नवम्बर  में  होगा  ।  क्या  इस  बात  की  की  जा  सकती  है  कि  वह

 जिससे  भ्र गले  अधिवेदन  में  कमेटी  की  रिपोर्ट  पर  विचार  किया  जा  सके  ?

 रिपोर्ट  जल्दी  से  जल्दी  प्रकाशित  कर  दी  जाय  कौर  इसी  श्रधिवेद्ान  में  प्रति  की  एक  कमेटी  बना  दी

 श्री  दातार  :  गवर्नमेंट  इस  प्रश्न  के  दोनों  विकल्पों  पर  विचार  कर  रही  है  |

 सेठ  गोविन्द  दास  :  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  जा  सकती  है  कि  इस  रिपोर्ट  के  ऊपर
 जो  कमेटी  बनने  वाली  वह  इसी  श्रधिबेशनमें  बना  जिससे  भ्र गले  अधिवेशन  में  कमेटी  की  रिपोर्ट
 पर  विचार  किया  जा  सके  ।

 श्री  दातार
 :

 ज्यादा  से  ज्यादा  जल्दी  इस  पालियामेंटरी  कमेटी  समिति  )  की  नियुक्ति
 की  जायगी |

 श्री
 म०  ला०  द्विवेदी

 :
 जब  इस  प्रतिवेदन

 को
 कमेटी  के  सम्मुख  रखा  जाना  तो  श्री  सरकार

 कौन  कौन  सी  बातों  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 tsi  दातार
 :

 में  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  सरकार  इस  बात  पर  विचार  कर  रही  है  कि

 वेदन  को  सभा  पटल  पर  कभी  रखा  जाये  इसे  गठित  की  जाने  वाली  संसदीय  समिति  को  प्रस्तुत

 किया  जाये  atc  प्रतिवेदन  को  उक्त  समिति  की  सिफारिशों  के  साथ  सभा  पटल  पर  रखा  जाये  ।  यही

 बात  विचाराधीन है

 श्री  बलराम  स्वामी  :  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हें  जिनके  सदस्यों  ने  हिन्दी  को  राज  भाषा

 बनाये  जाने  के  बारे  में  आपत्ति  की  है  ?

 श्री  दातार  :  जिस  set  का  उत्तर  में  प्रत्यक्ष  रूप  से  नहीं  देना  चाहता  उसका  उत्तर  भ्र प्रत्यक्ष

 रूप  से  भी  नहीं  दे  सकता  ।

 श्री  कामत :  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  कुछ  पदाधिकारियों  को  इस  संबंध  में  रूस  भेजा

 है  ताकि  वे  इस  बात  की  जांच  करें  कि  इस  बड़े  मिले  जुले  राज्य  में  रूसी  राजभाषा के  रूप  में  कैसे

 चलती  है  यदि  हां  तो  किन  पदाधिकारियों  को  भेजा  गया  है  ?

 श्री  दातार
 :

 यह  पहले  की  बात  हाल  की  नहीं  ।

 fat  बेलायुघन
 :

 नहीं  की

 fat  दातार
 :

 मेरा  स्याल  &  कि  आयोग  ने  स्वयं  भ्र पने  सचिव  को  रूस  भेजा  था  वह
 वापिस भी  ar  गया  है

 श्रीमती  तारके इं वरी  सिन्हा  :  माननीय  मंत्री  ने  sit  कहा  है  कि  प्रतिवेदन  प्रकाशित  किया

 जायेगा
 ।

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  झ्रायोग  ने  सारे  देश  का  दौरा  करके  साक्ष्य  लिया

 क्या  उस  साक्ष्य  को  भी  प्रतिवेदन  के  साथ  प्रकाशित  किया  जायेगा  ?

 fat  दातार
 :

 सारे  मामले  पर  विचार  किया  जायेगा
 ।  प्रतिवेदन पर  कौर  श्रावक  हुआ

 तो  साक्ष्य  पर  भी  विचार  किया  जायेगा
 ।  सारा  मामला  अभी  विचाराधीन  है  ।

 मूल  अंग्रेजी में  ।
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 सेठ  गोविन्द दास  :  भ्रघ्यक्ष जी  ,  मेरे  एक  प्रदान  का  उत्तर  गरब  तक  नहीं  सिला है  ।  में  यह  जानना

 चाहता  था  कि  संविधान  के  नियम  के  अनुसार
 इस  रिपोर्ट  पर  विचार  करने  के  लिये  सिंगल  ट्रांसफरेबल

 वोट
 संक्रमणीय  से  जो  कमेटी

 चुनी  क्या  इस  अधिवेशन  में  वहू  कमेटी  बनाई
 जाने

 की
 aren  है  जिससे  उस  कमेटी  की

 रिपोर्ट  लोक-सभा  के  अगले  अधिवेशन  में  ग्रा
 जाये

 ।

 श्री  दातार  :
 में  इस  बारे  में  इतना  ही  कह  सकता

 हूं  कि  जल्दी  से  जल्दी  ag  कमेटी  नियुक्त
 की  जायेगी

 स्वतन्त्रता  आन्दोलन का  इतिहास

 1  *2 2G,  श्री  सादिया  गौडा
 :

 शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 lr on \  )  स्वतंत्रता  आन्दोलन  के  इतिहास  के  लिये  सामग्री  एकत्रित  करने  में  wa  तक  क्या  प्रगति

 हुई  ak

 उक्त  प्रयोजन  के  लिये  श्री  तक  कितनी  राशि  व्यय  की  गयी  है  के  मुख्य  वितरण
 स  )

 उपमंत्री  स०  सो ०  दास  )  १८८४  तक  की  पहली  प्रविधि  से  सम्बन्धित

 लगभग  सभी
 सामग्री  एकत्रित  की

 गयी  है  कौर  उसकी  सूची  तैयार कर  ली  गई  Sele aH HT तक  की
 अ्रवर्घि से संबंधित

 से
 संबंधित

 सामग्री  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  2EXS  तक  यह  सामग्री  इक

 हो  जायेगी  att  तृतीय  ग्रन्थि  १६४७  तक की  सामग्री  ERS  तक  इकट्ठी  कर  ली

 जायेंगी |

 (१)

 स्थापना  पदाधिकारियों  और  कर्मचारियों  के  वेतन  2,92, J 4o-%o—o  रुपये

 (२)  भत्ते  sft  कार्यालय  व्यय  &y,  १५८-१४-६  रुपये

 (३)  सामग्री  का  संग्रहण  रुपये

 कुल  ¥,o¥,YYo—  ४-३  रुपये

 श्री  सादिया  गौडा  :  an  विभिन्न  राज्यों  से  सामग्री  प्राप्त  करने  के  लिये  कोई  व्यवस्था  की

 गई  है  कौर  यदि  हां  तो  किस  अभिकरण  द्वारा  सामग्री  किस  प्रकार  एकत्रित  की  जा  रही  है
 ?

 स०  Alo  दास  :  जब  सम्पादकों  का  बो  बना  था  तो  उसने  स्वयं  विभिन्न राज्य

 सरकारों  से  केन्द्रीय  बोर्ड  की  सहायता  के  लिये  राज्य  समितियां  गठित  करने  की  प्रार्थना  की  थी  ।

 aa  त्रिपुरा  को  छोड़  दोष  सभी  राज्यों  ने  राज्य  समितियां  स्थापित  कर  दी

 जब  बोल  विघटित  किया  गया  था  तब  भारत  सरकार  के  प्रान्तीय  सरकारों  से  कहा  था  कि  राज्य

 तियां  जारी  रखी  जायें  प्र  वे  पना  कार्य  अरब  भी  कर  रही  हैं  ।

 श्री  सादिया  गौडा
 :  स्वतंत्रता  आन्दोलन  के  इतिहास  का  ]  व्यय  क्या

 .  .

 महोदय
 :

 में  श्री  जयपाल  सिंह  को  पुकार  रहा  हूं
 ।

 |  जयपाल  सिंह
 :

 प्रदान  के  भाग  के  संबंध  कया  में  जान  सकता  हूं  कि  भारतीय

 राष्ट्रीय  कांग्रेस  के  प्रथम  अध्यक्ष  श्री  डब्ल्यू०  सी
 ०

 बैनर्जी  की  सन्तान  के  पास  जो  सामग्री  वह  AT

 कार  को  उपलब्ध हुई

 डा०  स०  मो०  कई  हजार  पृष्ठ  सामग्री  एकत्रित  कर  ली  गई  किसी  विशिष्ट अ

 बात  के  बारे  में  जानकारी  देने  में  में  श्रीसंथ  हूं
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
 ।
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 भी क०  कु०  बसु  :  क्या  पहले  भाग  जिसका  संकलन  किया  जा  चुका  लिखने  के  लिये

 किसी  व्यक्ति  को  अधिका  र  दिया  गया  है  कौर  यदि  तो  उस  सज्जन  का  नाम  कया  है
 ?

 डा०  स०  Ato  दास
 :

 सभी  सामग्री  एकत्र  हो  जाने  के  बाद  इतिहास  लिखने  का  काम  शुरू

 किया  जायेगा  |

 श्री  क०  हिं ०  बसु  :  सभी  भागों का  ?

 सेठ  गोविन्द दास  :  भ्र भी  मंत्री  जी  ने  यह  कहा  कि  इस  संबंध  में  मारी  एकत्रित  की  जा  रही

 है  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  पुरी  सामग्री--देश  के  स्वतंत्र  होने  तककी  सामग्री--कब तक  इकट्ठी

 होने  की  है  इस  पुस्तक  के  कब  तक  प्रकाशित  हो  जाने  की  की  जा  सकती  है
 ।

 डा०  स०  Ato  दास :  मेंने  यह  कहा  है  कि  अंग्रेजों  के  सर्वे  प्रथम  आधिपत्य  के  प्रारम्भ

 से  १९४७  तक  के  काल  को  तीन  भागों  में  विभाजित  किया  है  ।  पहला  काल  के  सर्वे  प्रथम
 झ्राधिपत्य

 से  १८८४  तक--जब  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस
 दूसरा  काल  Roay  से

 PERE

 तक--इस  क्षेत्र  में  गांधीजी  के  खाने  तक  कौर  तीसरा  काल  98 2e a से  rPewg  तक  जब  हमने

 प्राप्त  की  ।  जहां  तक  पहले  भाग  की  जानकारी  एकत्र  करने  का  संबंध  हमने  यह  काम  समाप्त

 कर  लिया हैं  ।  भी  एक  या  दो  राज्यों  से  एक  जानकारी  प्राप्त  हो  रही  है  किन्तु  हम  यह

 कह  सकते  हें  कि  प्रथम  काल  के  संबंध  में  जानकारी  एकत्रित  करने  का  कार्य  हमने  पूरा  कर  लिया  है
 |

 जहां
 तक

 दूसरे  काल  का  संबंध  है  हम  करते  हें  कि  १९६५६  के  प्रीत  तक  सामग्री

 एकत्र  करने  का  कायें  समाप्त  हो  जायेगा  |  जहां  तक  तीसरे  काल  का  संबंध  है  हम  करते  हैं

 कि  इस  वर्ष  के  तरन्त  तक  ai  ३१  दिसम्बर  तक  हम  काय  समाप्त  कर  देंगे  ।

 सेठ  गोविन्द बास  :  प्रदान कब  होगा  ?

 डा०  स०  मो०  दास
 :  सामग्री  एकत्र  करने  के  कार्य  को  पुरा  कर  लेने  के  बाद  सरकार

 हास  लिखने  के  बारे  में  कार्यवाही  करेगी  ।

 सेठ  गोविन्द  कब  तक  ?

 डा०  Ho  मो०  दास  :  अन्त में  ।

 श्री  मादिया  गौडा
 :

 इतिहास  ad  प्रथम  किस  भाषा  में  लिखा  जायेगा  मुद्रण कब
 प्रारम्भ किया  जायेगा  ?

 डा०  सर  पो ०
 दास

 :
 जहां  तक  मुझे  ज्ञात  इतिहास  पहले  भ्रंग्रेजी  में  लिखा  जायेगा  किन्तु

 में  यह  निश्चित  तौर  पर  नहीं  कह  रहा  हूं  ।

 सेठ  गोविन्द दास  :  कौर  वह  हिन्दी  में  कब  तक  प्रकाशित  की  जायेगी  ?

 म०
 मो०  दास

 :
 साननीय  सदस्य  को  में  श्राइवासन  दे  दूं  कि  स्वतंत्रता  आन्दोलन  का

 इतिहास  एक  अत्यंत  महत्वपूर्ण  विषय  है  कौर  में  राय  करता  हूं  कि  बाद  में  उसका  अनुवाद  हिन्दी

 में  ही  नहीं  वरन्  अन्य  सभी  प्रादेशिक  भाषाओं  में  किया  जागेगा  ।  सारे  देश  की  उसमें  दिलचस्पी  है  ।

 सेठ  गोविन्द  दास  :
 मूल  तो  हिन्दी  में  होनी  चाहिये  ।

 निर्वाचन  नामावलियों

 *
 १२६६.  श्री प०  ला०  बारुपाल :  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  भारत  में  जो  निर्वाचक  नामावलियां  बनी  हुई  हैं  उनमें

 बहुत  सी  भ्र शुद्धियां  हैं  जैसे  कि  पति  का  नाम  पूत्र  के  साथ  स्थान  पर  दिखाया  गया  है  कौर  इसी  प्रकार

 रत्री  का  नाम  माता  के  स्थान  कौर  नामों  में  भी  बहुत  सी  श्रषुद्धियां  हैं  ;

 मूल  रंगरेजी में  ।
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 आगामी  सामान्य  निर्वाचनों  में  निर्वाचक  नामावलियों  में  संशोधन  करने  के  लिये

 क्या  यह  सच  है  कि  नये  नामों  को  शक  करने  वर्तमान  नामावलियों  में  संशोधन  करने
 के  लिये  मतदाताओं  को  पदाधिकारियों  द्वारा  सरकारी  दफ्तरों  में  बुलाया  जाता  हैं  जिसके

 स्वरूप  उन्हें  प्राचीन  हानि  होती  है  उनका  समय  भी  नष्ट  हो  जाता  है  ?

 विधि  तथा  अल्पसंख्यक काय  मंत्री  :
 जहां  तहां  इस  प्रकार  की  चन्द

 एक  भूलें  जरूर  हो  गयी  किन्तु  यह  कहना  कि  ऐसी  अशुद्धियाँ  बहुत बड़ी  संख्या  में  की  गई  हें  ठीक
 न्

 निर्वाचन  झ्रायोग  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  इस  ag  निर्वाचन  नामावलियों

 ठीक  तरह  से  तेयार  की  जा  रही  विद्रोह  कार्यवाही  कर  चका  विशेषतया  इसलिये  जब  कि  झ्रागामी च्
 साधारण  निर्वाचित  इन्हीं  नामावलियों  के  भ्राता  पर  इस  बारे  में  जो  महत्वपूर्ण  कार्यवाहियां

 को  जा  चुकी  उन  में  से  कुछ  एक  इस  प्रकार  उन

 निर्वाचन  नामावलियों  के  विस्तारपूर्वक  दुहराने  के  लिये  एक  सामान्य  स्कीम  अपनाई  गई  थी

 जिसके  अनुसार  प्रत्येक  राज्य  में  पांच  वर्ष  की  wats  के  दौरान  में  हर  एक  निर्वाचन  क्षेत्र  की  नामावलि

 प्रत्येक  के  घर  जा  कर  कम  से
 कम

 एक  बार  विस्तार  पूर्वक  दोहराई  जा  चुकी  है  ।  इसके  भ्र लावा  इस

 बात  का  ध्यान रखते  हुए  कि  लोग  दावों  ate  आपत्तियों  की  खानापुरी  किये  बिना  ही  अपने  श्राप  को

 मतदाताओं के  रूप  में  दें  करा  सकें  अनौपचारिक रूप  में  निर्वाचन  नियम  १९४३  प्रकाशित  किये

 गये  ताकि  पात्र  व्यक्ति  जिनके  नाम  दर्ज  नहीं  वह  इन  गुप्तियों  की  जरूरी  तसदीक

 करने  के  पश्चात  मसौदा  निर्वाचन  नामावलि में  दरजे  कराने  के  लिये  निर्वाचन  रजिस्ट्रेशन  पदाधिकारी
 को  सूचना दे  सकें  ।  दावें  आपत्तियां कराने  की  नियत  कालावधि  २  से  ३  सप्ताह  तक  जितनी
 सम्भव  हो  सकती  बढ़ाई  जा  चुकी  फिर  भी  जहां  तक  सम्भव  निर्वाचन  नामावलियां

 तैयार  करने  के  लिये  राजनीतिक  दलों  की  सहायता  मांगी  श्र  इस्तेमाल  की  जा  चुकी  है  |

 जिस  बात  की  aire  निर्देश  किया  गया  है  वह  उन  व्यक्तियों  जिन्होंने  दावे

 और  आपत्तियां  फाइल  की  पुनरीक्षण  प्रधिकारियों  के  सामने  उपस्थित  होने  के  संबंध  में  है
 ।  ऐसे

 व्यक्तियों को  जब  कभी  पुनरीक्षक  प्राधिकारी  ऐसी  उपस्थिति  आवश्यक  समझते  उन  के  सामने

 maa  रूप  से  उपस्थित  होना  पड़ता  हैं  ।  पुनरीक्षक  प्राधिकारी  प्रायः  पदाधिकारी  या

 वरिष्ठ  कार्यपालक  पदाधिकारी  हें  जो  see  कर्तव्यों  के  अ्रतिरिक्त  प्राधिकारियों  के

 पुरे  करते  हैं  ।  इसलिये  ऐसे  दावों  are  प्रा पत्तियों  को  निपटाने  के  लिये  ऐसे  प्राधिकारियों का  प्रत्येक

 घर  पर  प्राय  कर्तव्यों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डालें  बिना  व्यावहारिक  नहीं  है
 ।

 निचले  स्तर  के

 पदाधिकारियों  को  यह  महत्वपूर्ण  कायें  नहीं  सौंपा  जा  सकता
 |

 श्री  कामत  :  क्या  माननीय  मंत्री  को  मालूम  है  कि  प्रधान  निर्वाचन  श्री  सुकुमार

 सेनने  हाल  में  चंडीगढ़  में  एक  वक्तव्य  दिया  है  कि  ३०  अ्रगस्त  को  राजधानी  में  सभी  राजनीतिक

 दलों  का  एक  सम्मेलन  बुला  रहे  और  यदि  तो  क्या  उस  सम्मेलन  में  निर्वाचक  नामावलियों  के

 महत्वपूर्ण  विषय  पर  भी  चर्चा  की  जायगी  ?

 निर्वाचक  श्रावित  वास्तव  में  करने  जा J

 रहे  हें  यह  मैं  नहीं  जानता  क्योंकि  मेंने  उस  विशिष्ट  विषय  oe  कोई  पुछताछ  नहीं  की  किन्तु में

 यह  समझता  हूं  कि  निर्वाचन  ग्रा योग  प्रत्येक  विषय  में  महत्वपूर्ण  राजनीतिक  दलों  से  सहायता  लेने

 के  लिये  सदा  चिन्तित  रहता  है
 ।

 श्री  जयपाल  सिह
 :

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  पिछली  बार  कुछ  संसद्  सदस्यों
 के

 नाम  रह  गये  थे  क्या  सरकार  ध्यान  रखेगी  कि  इस  बार  किसी  संसद्  सदस्य  का  नाम  न  रह  जाये

 ?

 मूल  प्रंग्रेजी  में  ।
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 ot  विश्वास :  सरकार  ध्यान  रखेगी  कि  जहां  तक  संभव  चाहे  वह  संसद्  सदस्य  हो  या
 न  किसी  व्यक्ति  का  नाम  न  रह  जाये  ।

 महोदय  बया  हम  यह  समझें  कि  किसी  का  नाम  वहां  न  होगा
 ?

 श्री  कासलीवाल :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  ये  निर्वाचक  नामावलियों  प्रति  वर्ष

 तैयार  at  जाती
 ह

 कौर  कुछ  न्यायाधिकरण ों  के  समक्ष  कुछ  पुरानी  निर्वाचक  नामावलियां  के  बारे

 में  उठाई  गयी  है  न्यायाधिकरण ों  ने  यह  कहा  है  कि  सबसे  नयी  कौर  चालू  निर्वाचक
 ी नामावलियां ही  मान्य  क्या  सरकार  ने  रह  करने  कौर  केवल  चालू

 निर्वाचक  नामावलियों  को  ही  मान्य  समझने  के  लिये  निर्वाचन  पदाधिकारियों  को  निदेश  जारी

 किये हें  ?

 1६..1|  विश्वास  :
 जब  कभी  नयी  निर्वाचन  नामावलि  तैयार

 की
 जाती  वही  लागू  होती  है

 पहले  की  नामावलियां  ्  श्राप  रह  हो  जाती  हैं  ।

 श्र०  काले  :  गत  निर्वाचनों के  बिहार  की  लाखों  महिला  मतदाता झ्र ों के  नाम

 गलत  लिखे  जान  की  गलती  के  कारण  उन्हें  नामावलियों  में  सम्मिलित  नहीं  fear  गया  था ।  wa

 उनका  क्या  ठसा  है  क्या  कम  से  कम  इस  समय  उनका  नाम  मतदाता ग्र ों  की  सूची  में  लिखा
 ?

 श्री  विशवास  :  मे  seq  नहीं  समझ  सका  |

 श्रेय  महोदय
 :

 यह  मालूम  होता  है  कि  पिछले  समय  बिहार  में  कई  महिलाओं के  नाम

 छूट  गये  थे  ।
 माननीय  सदस्या  जानना  चहाते  है  कि  क्या  इस  वर्ष  उनका  नाम  शामिल करने  के

 लिये

 कोई  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 श्री  विश्वास  :
 केवल  बिहार  में

 ही
 नहीं  बल्कि  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  नाम

 छूट गये  हों  ।  किन्तु  जहां  कहीं  इस  बात  की  कौर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  तो  वह  इन

 झ  को  दूर  करने  के  लिये  नियमानुसार  कार्यवाही  की  गयी है

 बहुत  से  माननीय  सदस्य  उठे

 अ्रध्यक्ष  माननीय  सदस्यों  को  निश्चय  ही  इसमें  दिलचस्पी  है  कि  निर्वाचन

 वलियों  सचित  रूप  से  तैयार  की  जायें  ।  माननीय  सदस्यों  को  यह  सुझाव  दूंगा  कि  यदि  उन्हें

 कोई  कठिनाई  या  श्ननियमता  मालूम  होती  है  तो  वे  माननीय  विधि  मंत्री
 को

 भ्र पने  नोट  भेज  सकते
 मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  उन  श्रभ्यावेदनों  की  उचित  ध्यान  देने  के  लिये  निर्वाचन

 आयोग से  कहेंगे

 त्रावणकोर-कोचीन  विश्वविद्यालय  के  श्रध्यापक

 1*  १२७०.  श्री
 :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 त्रावणकोर-कोचीन

 विश्वविद्यालय के  अध्यापकों  के  वेतन  क्रमों  को  संशोधित  करने  के  लिये  विश्वविद्यालय  ऑ्रेनुदान
 mar

 की  प्रस्थापनाएं
 at  तक  क्यों  कार्यान्वित  नहीं  की  गयी  हैं

 ?

 दिक्षा  का ०  ला०  :  त्रावणकोर-कोचीन  सरकार  अभी  उस  विषय

 पर  विचार कर  रही  है

 श्री  मित्तल
 :

 माननीय  उपमंत्री  ने  त्रावणकोर-कोचीन  आयव्ययक  प्री  वाद-विवाद  के  दौरान

 में  कहा  था
 कि

 इन  प्रस्थापनाओं
 को

 कार्यान्वित  करने  के  लिये  after  कार्यवाही
 की

 जायगी
 ।

 कार्यवाही  की  गयी  है  क्या  अड़चनें

 बाणाााााणाणणणण्णथ्णथणण मल  प्रंग्रेजी भ्रंग्रेजी  में  ।
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 डा०  का
 लठ  श्रीमाली

 :
 सरकार  पहले  ही  कुछ  कार्यवाही  कर  चुकी  है  ।  हमने  सभी

 राज्य  सरकारों  कौर  विश्वविद्यालयों को  नये  वेतन  क्रम  लागू  करने  के  लिये  लिखा  है  ।  जहां  तक
 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  का  संबंध  बनारस wie  दिल्ली  में  ¥—-V—ZEUK  से  नये  वेतनਂ

 क्रम  लागू  किये  जा  चुके हें  ।  कर्नाटक  कौर  राज  के  विश्वविद्यालयों ने  हमें  लिखा  है

 कि  चूंकि २०  प्रतिशत  लागत  वे  उठाने  के  लिये  तैयार  हें  इसलिये  वे  अनुमोदित  वेतन क्रम लागू  कर
 सकते हें

 श्रिया  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने  त्रावणकोर-कोचीन का  उल्लेख  किया था

 का
 ०

 लाठ  श्रीमाली
 :  त्रावणकोर-कोचीन के  संबंध  में  स्थिति  यह  है  कि  संशोधित

 वेतन  क्रम  लागू  करने  के  लिये  तुरन्त  कार्यवाही  करने  में  सरकार  के  सामने  कुछ  कठिनाइयां  हें  ।  उसने

 हमें  लिखा  है  कि  प्रस्थापित  संबोधित  वेतन  क्रमों  से  सरकारी  सेवाओं  के  संपूर्ण  वेतन-ढांचे  पर  प्रभाव

 पड़ेगा  प्र  उसे  यह  जांच  करना  होगा  कि  संपूर्ण  राज्य  के  कोष  पर  इन  प्र स्थापनाओं का  क्या  वित्तीय

 प्रभाव  पड़ेगा  ।  उसी  दृष्टिकोण  से  वह  अभी  तक  प्रस्थापनाओओं  पर  विचार  कर  रही  उसनें  कोई

 ध्रन्तिम  निर्णय  नहीं  किया  है  ।

 श्री  साबित  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  त्रावणकोर  विश्वविद्यालय  के  श्रष्यापकों

 को  सब  से  कम  वेतन  मिल  रहा  है  शौर  wea  सभी  विश्वविद्यालयों  को  इस  योजना  से  लाभ

 कया  मंत्री  इस  भ्रोर  ध्यान  देंगे  कि  यह  योजना  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  द्वारा  यथाशीघ्र  कार्यान्वित

 की  जाये ?

 का०  ला०  श्रीमाली :  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  अत्यधिक  चिन्तित  है  कि
 faa  वेतनक्रमों  की  प्रस्थापनाएं  सारे  देश  में  कार्यान्वित  की  जायें  र  इसलिये  हम  प्रत्येक  संभव

 प्रयत्न  करेंगे  ।  किन्तु  राज्य  सरकारों  के  सामने  कुछ  कठिनाइयां  हैं  जिन्हें  हम  समझते  हैं
 ।

 श्री  बेला यु धन
 :

 मंत्री  महोदय  की  यह  बात  सुन  कर  कि  योजना  कार्यान्वित करने  में  कुछ

 वित्तीय  कठिनाई  क्या  यह  सच  है  किਂ  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  योजना  कार्यान्वित  करने

 में  राज्य  सरकारों  को  कोई  सहायता  नहीं
 दी

 है  ae  क्या  विश्वविद्यालय  के  अध्यापकों  नें  यह  मांग

 की  है  कि  अन्तरिम  वेतन  क्रम  तुरन्त  लागू  किये  जायें
 ?

 डा०  का०  लाभ  श्री साली :  विश्वविद्यालय भ्रनुदान  आयोग  ने  राज्य  सरकारों

 विद्यालयों  को  लिख  दिया  है  कि  अतिरिक्त  व्यय  का
 ८०

 प्रतिशत  वहू  उठायेगा किन्तु  इस  शर्तें  पर

 कि  राज्य  सरकारें  शौर  विश्वविद्यालय  ate  २०  प्रतिशत  खर्चे  उठाने  के  लिये  तैयार  हों  ।  wa  यह

 राज्य  सरकारों  और  विश्वविद्यालयों  पर  निसार  है  कि  वे  अपना  हिस्सा  पूरा  करें  ।

 श्री  ध्  aa  विश्वविद्यालयों  के  अध्यापकों  को  जो  वेतन  मिलता  हैं  उसकी  तुलना  में

 विश्वविद्यालय  के  अध्यापकों  को  प्राप्त  वेतन  क्रमों  की  कुछ  जानकारी  क्या  हमें

 मिल  सकती  है
 ?

 का०
 ना०  श्रीमाली  :  वह  एक  लंबी  सूची  होगी

 ।
 इस  प्रश्न  के  उत्तर  के

 लिये  मुझे

 पुर्व  सुचना
 की  आवश्यकता है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  माननीय  सदस्य  ऐसी  जानकारी  चाहते  तो  वे  मंत्री  महोदय  को

 लिखें  कौर  वे  क प्रॉकिड़  प्राप्त  कर  ले
 ।

 श्री  भ्रच्यतन : भ् च ्:  माननीय मंत्री  ने  कहा  कि
 त्रावणकोर-कोचीन

 सरकर  इस
 विजय

 पर
 विचार

 कर  रही है  |  कया  उन  वेतन  क्रमों  को  लागू  करने  से  पहले  अन्य  राज्यों  ने  भी  इस  तरह  की  कोई  बात

 कही  थी  या  भ्र केले  त्रावणकोर-कोचीन
 सरकार  ने  ही  यह

 बात  कही  थी  ?

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 का०  ला०  शिमाली  :  प्रत्येक  राज्य  का  उत्तर  भिन्न  भिन्न  है  ।  कुछ  विश्वविद्यालयों  ने

 तो  प्रस्थापनाश्रों को  कार्यान्वित  कर  दिया  है  कौर  कुछ  राज्य  इस  विषय  पर  विचार  कर  रहे

 त्रावणकोर-कोचीन  सरकार  ने  उत्तर  दिया  है  कि  उसकी  कुछ  विशिष्ट  कठिनाइयां  हैं  ।

 श्री  सात  :  कया  माननीय  उपमंत्री  को  मालूम  है  कि  त्रावणकोर-कोचीन की  पिछली  कांग्रेस

 सरकारने  इस  वर्ष  .  से  उस  वेतन  क्रम  को  लागू  करने  का  निश्चय  किया  यदि  तो  कया

 वह  राष्ट्रपति हासन  से  कहेंगे  कि  वे  तुरन्त  लागू  किया  जाये
 ?

 का०  ला०  श्रीमाली
 :

 जैसा  कि  मेंने  कहा  विश्वविद्यालय  के  अध्यापकों  की  मांगों  के

 प्रती  मेरी  सबसें  श्रमिक  सहानुभूती  है  ।  भारत  सरकार  विद् वा विद्या लय  अनुदान  आयोग  यथा

 संभव  सब  कुछ  कर  रहे  हें  किन्तु  माननीय  सदस्य  को  मानना  होगा  कि  स्थानीय  सरकार  की  कुछ

 कठिनाइयां हे  ।

 चोरी  छिपे  लाया  गया  सोना  प्रौर  जवाहरात

 1*  १२७१.  श्री  देवेन्द्र  नाथ  सर्मा  कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  चोरी  छिपे  लाया  गये  सोने  कौर  जवाहरात  की  तलाशी  में  सीमा

 शुल्क  पुलिस  पदाधिकारियों ने  ४  १९५६  को  कुछ  घरों  दफ्तरों  पर  छापा  मारा
 झोर

 यदि  तो  क्या  कोई  चोरी  छिपे  लाई  गई  वस्तुएं  या  जवाहरात  बरामद  हुए  हैं  ?

 1  राजस्व  ate  प्रतिरक्षा व्यय  मंत्री  श्र०  Wo  :  सीमा  शुल्क

 are  झ्रायकर  विभागों  के  पदाधिकारियों  ने
 ४

 जुलाई  को  कुछ  घरों  में  तलाशी  ली  थी  किन्तु  में  यह  नहीं

 कह  सकता
 कि  वह  खासकर  चोरी  छिपे  माल  लाये  गये  जेवरात  इरादी  के  संबंध  में  थी  ।  बहुत

 सी  मूल्यवान  वस्तुएं  कुछ  प्रलेख  जब्त  कर  लिये  गये  हैं  ।

 श्री  देवेन्द्र नाथ  सर्मा  :  किन  किन  जगहों  पर  छापा  मारा  गया  था  ?

 पर  छापा  मारा  गया  था  ।
 श्री  श्र०  चं०  गुह  :  हरीसन रोड  पर  एक  मकान  पर  दौर  करानेवाली  स्ट्रीट  पर  एक  मंकान

 श्री  देवेन्द्र नाथ  सर्मा  :  क्या  कोई  कायें वाही की  गयी  थी  ?

 श्री  श्र०  चं०  गुह
 :

 बहुत  सी  मूल्यवान  वस्तुएं  कुछ  प्रलेख  जब्त  कर  लिये  गये  थे  ।

 उनकी  परीक्षा  करनी  होगी  तब  कार्यवाही  की  जायगी  ।

 श्री  नि०  fao  चौधरी
 :

 क्या  न क  सूरजमल  कौर  नागरमल  के  मकान  पर  भी  छापा  मारा

 श्री  ई  चल  गुह  :  मेंने  बताया  हैं  कि  हरीसन  रोड  पर  एक  मकान  की  शौर  काने  वालिस  स्ट्रीट

 पर  एक  मकान  की  तलाशी  ली  गयी  वे  मकान  किसी  के  भी  हो  सकते  हैं  ।

 श्री | /हू०  Fo  बसु
 :

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  हें  कि  चोरी  छिपे  लाई  गई  कुछ  वस्तुएं  प्रलेख

 जब्त  कर  लिये  गये  थे  ।  कया  संबंधित  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  क्योंकि  भविष्य  में  प्रतियोगी

 चलाने  के  लिये  आवश्यक  साक्ष्य  में  वे  कुछ  गड़बड़ी  करे ं।

 श्री
 wo

 गुह
 :  सभी

 आवश्यक  प्रलेख  उन  मकानों  से  बाहर  ले  जाये  गये  हें
 ।

 साक्ष्य में  गड़बड़ी  करने  का  कोई  प्रशन  नहीं  है  ।  जब  तक  कोई  हस्तक्षेप  श्रपरोध॑  सिद्ध  नहीं  हो  जाता
 तब  तक  कोई  व्यक्ति  गिरफ्तार  नहीं  किया  जा  सकता  |

 श्री  देवेन्द्र  नाथ  सर्मा  :  क्या  भी  वहां  पायी  गयी  थी  ?
 SS

 fae  अंग्रेजी  में  ।
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 गयी  शी की  wo  चं०
 में  नहीं  समझता  कि  ऐसी  कोई  चीज  पायी  ना  चना  ।

 तेल की  खोज

 1*  PVR
 शी  रघुनाथ  कया

 प्राकृतिक  संसाधन
 कौर

 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह
 बताने की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  कनाडा  सरकार  ने  वहां  तेल  की  खोज  के  नवीनतम  तरीकों  का  भ्रध्ययन  करने  के

 लिये  भारत  स ेमंत्री
 att  विशेषज्ञों  को  कनाडा  ५  के  लिये  आमंत्रित  किया  है  ;  atk

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  वह  निमंत्रण  स्वीकार  कर  लिया  है  ?

 संसाधन  मंत्री  क०  go  :  शोर  जी  यह

 विषय  विचाराधीन  है  किन्तु  इसका  उद्देश्य  तेल  की  खोज  का  अ्रध्ययन  नहीं  बल्कि  तेल  कौर

 खनिज  vary  विकास  कार्यक्रम  का  संगठन  कौर  कार्य  देखना  तथा  तेल  प्रौद्योगिक  की  अनेक  समस्याओं
 पर  विचार  विम  करना

 श्री  रघुनाथ  सिंह
 :

 वह  कनाडा कब  जायेंगे ?

 के०  दे०  मालवीय  :
 वह  विषय  अभी  विचाराधीन है

 श्री
 झक०

 प्र०  त्रिपाठी  :  क्या  विशेषज्ञ  विदेशी  राष्ट्र  जनों
 या

 भारतीय  राष्ट्र  जनों में  से

 श्री  के०  दे०  मालवीय  विशेषज्ञ  कीजिये
 ?

 tait  का०  प्र०  त्रिपाठी  :  तेल  विशेषज्ञ  जिन्हें  श्राप  भेज  रहे  मंत्री और  कुछ  विशेषज्ञ

 जा  रहे

 fat  के०  दे०  मालवीय  :  सरकार  के  विचाराधीन  विषय  यह  है  कि  प्राकृतिक  संसाधन  कौर

 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  के  कुछ  पदाधिकारियों  ate  प्रविधिज्ञों  जो  कि  विदेशी  नहीं  भारतीय

 ही  इन  चीजों  का  भ्रध्ययन  करने  के  लिये  मंत्री  के  साथ  भेजा  जाये
 ।

 श्री  बेला यु धन
 :

 क्या  हमारे  देश  में  रूमानिया  ake  रूस  से  कोई  तेल  खोजने वाले

 पन्न हैं  ?

 श्री हे०  दे०  मालवीय  :
 इसका  इस  प्रशन  से  कया  संबंध  है

 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  कनाडा  से  संबंधित है  ।

 श्री  target
 :

 में  यह  पूछता  हुं  कि  क्या  रूस  कौर  रूमानिया  जैसे  किसी  ae  देवा  से  कोई
 तेल  खोजने  वाले  विशेषज्ञ  भारत  में

 श्री ह०  दे०  मालवीय  अनेक  विदेशी  हें
 जो

 तेल  की  स्थिति  का  परीक्षण  कर  रहे  हैं
 शर

 ७  तरीके  से  परामर्श  दे  रहे  इनमें  रूमानियन  ate  रूसी  सम्मिलित  हैं  ।

 सेफ  डिपाजिट  वॉल्ट

 *
 १२७४.  ठाकुर  युगल  किशोर  सिंह  क्या  वित्त  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  ऐसा  विवरण

 रखनें  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  बताया  गया  हो  कि  :
 ७

 इस  समय  किन  किन  स्थानों  ak
 समवायों

 में
 सेफ़  डिपाजिट  वाल्ट  रखें  जात

 शर

 ये  वाल्ट  किन  किन  स्थानों  पर  हैं
 !

 मूल  अंग्रेजी  में
 ।
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 रक्षित  बेक  को  बेंकों  द्वारा  रखे  गये  सेफ़  डिपाजिट  वोटों  के  संबंध  में  कोई  सावधिक
 राजस्व  भ्र  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री

 झ०  च०  गुह )  :  (*)
 पौर

 mit  (a).  भारत  के

 रिपोर्ट नहीं  प्राप्त

 होती  ।  तथापि  भारत  के  रक्षित  बैंक  द्वारा  इकट्ठे  किये  गये  अन्तिम  झांकड़ों  के  अनुसार पर  (१)
 वाणिज्य बैंकों  शौर  (२)  सहकारी  बैंकों  के  संबंध  में

 ३०  १९५३
 तक  की  जानकारी  देने

 वाले  दो  विवरण  सभा  पटल  पर  रखे  जाते  परिशिष्ट  ७,  अनुबन्ध  संख्या  ४७]  |

 बेंक  समवायों  के  संबंध  उनके  द्वारा  रखे  गये  सेफ़  डिपाजिट  वोटों  के  विषय  में  कोई  जानकारी

 तुरन्त  उपलब्ध नहीं  है  ।

 ठाकुर  युगल  किशोर सिह  :  क्या  इनकम  टैक्स  के  दवारा  इस  तरह की

 जिस  की  जांच  करने  का  अधिकार  है  ?

 fat श्र०  गुह  :  में  प्रश्न  नहीं  समझा  |

 महोदय  :  क्या  आयकर  पदाधिकारियों  द्वारा  ऐसी  जांच  कराने  का  कोई  प्रस्ताव  हे  ।

 ठाकुर  युगल  fate सिह  :  जो  लोग  इन्कम  टेक्स  से  बचने  के  लिये  सेफ  डिपाजिट्स  में

 रुपया  रखते  हें  तो  क्या  इनकम  टैक्स  भ्र घि कारियों  द्वारा  इस  तरह  की  डिपाजिट्स  की  जांच  करने  की

 कोई  व्यवस्था  है  या  होनें  वाली  हे  ?

 श्री  qo  गुह
 :

 में  नहीं  समझता  कि  at  तक  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  है  कि  आयकर  का

 भ्रपवंचन करने  के  लिये  सेफ  डिपाजिट  वोटों  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।  आयकर  पदाधिकारी

 निचय  ही  ऐसी  बात  पर  ध्यान  देते  हैं  ।

 श्री क०  कु०  सेफ  डिपाजिट  वोटों  की  स्थापना  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिये  विधि
 या  नियम  बनाने  की  प्रस्थापना  का  क्या  हुर  ह

 ?

 श्री  | हू ५  WE:  कुछ  समय  पहले  मेंने  इस  सभा  को  बताया  था  कि  हमने  इस  विषय  पर

 पुरा  विचार  किया  इस  विषय  के  संबंध  में  कोई  विधि  बनाना  शभ्रावश्यक  नहीं  समझा  गया  |

 प्राथमिक  दिक्षा

 PRY.  श्री  fro  बि०  चौधरी  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  २६  2eue Hl Ts a को  पूछे  गये
 तारांकित seq  संख्या  ३०४  के  संबंध  में  सभा  पटल  पर  एक  ऐसा  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे

 जिस  में  यह  बताया  गया  हो  कि  प्राथमिक  दिक्षा  के  संबंध  में  कौन  कौन  सी  विशिष्ट  समितियां  हें  या

 सर्वेक्षण किये  गये  हैं  ?

 उपमंत्री  का ०  ला०  श्रीमाली )  :  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता
 परिशिष्ट  ७,  अनुबन्ध  संख्या  ४८]

 श्री  नि०  बि०  चौधरी  PeRe  से  इस  प्रश्न  पर  पांच  समितियों  ने  विचार  किया  है  ।  उन

 समितियों  की  जांच  कौर  सर्वेक्षणों  के  पर  क्या  सरकार  ने  प्राथमिक  दिक्षा  को  नया  रूप  देने

 भर  सुविधाएं  बढ़ाने  के  लिये  कोई  विस्तृत  योजना  तैयार  की  हे
 ?

 का०  Ato  श्रीमाली
 :

 जहां  तक  प्राथमिक  शिक्षा  का  संबंध  इसकी  विस्तृत  योजना

 केवल  हमारी  पंच  वर्षीय  योजनाओं  में  पाई  जा  सकती  है  ।

 श्री  नि०  fao  चौधरी :  क्या  सरकार  ने  ऐसा  कोई  प्राक्कलन  तैयार  किया  है  कि  संविधान

 के  प्रनच्छेद VY  के  जी प्रन्तगत  निश्चित  में  नि:शल्क  प्रौर  अनिवार्य  शिक्षा  जारी  करने  में  कितना
 व्यय

 दाल  कान  लाज
 :

 कठिनाई  यह  है  कि  प्राक्कलन  समय  समय  पर  तैयार  किये
 गये  हें  ।  उदाहरण के  भारत  में  शिक्षा  के  विकास  के  लिये  संबंधी  समिति  ने  इस

 के  वित्तीय  पहलू  पर  विचार  किया  था  ।  सार्जेन्ट  समिति  ने  वित्त  के  सारे  प्रश्न  पर  विचार  किया  था

 किन्तु  प्राक्कलन  समयानुसार  भिन्न  भिन्न  होते  हैं  ।  नवीनतम  प्राक्कलन  अगली  पंच  वर्षीय  योजना
 में  मिल  सकते  हें  ।
 SSeS  rr

 मूल  अ्रंग्रेजी  में  ।
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 श्री  बेलायुधन :  प्राथमिकता  शिक्षा  के  संबंध  में  पांच  से  अधिक  समितियां  नियुक्त  की  गई
 हैं  ।  कया  वे  सब  प्राथमिकता  शिक्षा  जारी  करने  में  arias  कठिनाई  के  कारण  ही  बनाई  गई  थीं  ?

 का०  ला०
 श्रीमाली

 :
 इन  समितियों  ने  इस  wea  के  वि  ज्ञ  पहलूओं पर  विचार  किया

 था  ।  सरकार  को  समय  समय  पर  स्थिति  पर  ध्यान  देना  पड़ता  है  भ्र ौर  समस्या  को  हल  करना  होता

 हे  ।  अ्रंतिम  समिति  बुनियादी  शिक्षा  जांच  समति  थी  जिसने  बुनियादी  दिक्षा  की  प्रगति  के  सार

 met  पर  विचार  करके  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थी  ।

 श्री  fro
 बि०  चौधरी

 :  क्या  सरकार  ऐसा  प्राक्कलन  तयार  करने  के  लिये  कोई  शर  समिति

 या  प्रयोग  बनाना  चाहती  है  कि  संविधान  के  भ्र निवार्य  शिक्षा  जारी  करने  के  लिये  कितना

 व्यय  होगा  भ्र  प्राथमिक  स्कूल  अध्यापकों  की  सेवा
 की

 शर्तें  क्या  होंगी
 ?

 का०  ला०  श्रीमाली
 :  सरकार  का  निकट  भविष्य  में  ऐसा  कोई  विचार नहीं  है  ।

 विभिन्न  समितियों  atc  भ्रायोगों  द्वारा  जो  प्रस्ताव  ix  सिफ़ारिशों  की  गई  हैं  उन्हें  क्रियान्वित करने

 का  मुख्य  प्रदान  ही  अभी  सरकार  के  सम्मुख  है
 |

 शारीरिक  दिक्षा

 १२७८.  डा०  राम  सिंह
 :

 कया  शिक्षा  मंत्री  Feu
 को  पूछे गये

 कित  प्रश्न  संख्या  १७५१  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  देश  में  शारीरिक  शिक्षा-विकास  के  बारे

 में  कोई  निर्णय  किया है  ;  wie

 यदि  तो  इसका  क्या  ब्योरा  है
 ?

 योजना  के  विस्तृत  शारीरिक  शिक्षा  के  विकास  के  लिये  विस्तृत  कार्यक्रम  बनाने  के  लिये  एक
 दिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०

 :  द्वितीय
 पंच  वर्षीय

 उपसमिति  बनाई  गई  है  site  इसकी  रिपोर्ट  सितम्बर  में  प्राप्त  होने  की  आशा
 की  जाती है

 सेठ  गोविन्द दास  :  जहां  तक  शारीरिक  शिक्षा
 का

 संबंध  क्या  माननीय  मंत्री  जी
 को  यह

 बात  मालम  है  कि  इस  देश  में  भिन्न  संस्थायें  यह  शिक्षा  अलग  पद्धति  से  देती  जैसे
 केवल्यघाम

 में  श्रासनौं के द्वारा के  द्वारा  दी  जाती  है  कौर  अमरावती  में  दूसरे  ढंग  से
 दी

 जाती  है
 ?

 यह  जो  कमेटी

 बनाई गई  है  क्या  वह  इस  विषय  पर  भी  विचार  करेंगी  कि  किस  पद्धति
 को

 अपनाया  जाये  तथा  क्या

 इस संबंध  में  कुछ  विशेषज्ञों  की  भी  राय
 ली

 जायेगी
 ?

 Slo  का०  Alo  श्रीमाली  जी  यह  जो  कमेटी  नियुक्त  की  गई  है  वह  सब  प्रकार  की  संस्थाओं

 को  इसमें  शामिल  जिनमें  व्यायाम  शालायें
 भी

 हैं  शौर  केवल्यधाम का  जो  fers  इंस्टीट्यूट

 है  उसको  तो  हम  पहलें  से  ही  ग्रांट  दे  रहे  हैं
 ।

 कौर  जितनी
 भी

 योजनायें  देश  में  हें  वह  सब  ध्यान  में
 रक्खी  जायेंगी  ।

 डा०  राम  सुभग  सिंह
 :

 किन  की  अध्यक्षता  में  यह  कमेटी  बनाई  गई  है  ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  इस  उपसमिति  में  बोर्ड  के  तीन  सदस्य  हैं

 (१)  श्री  पी०  एम०  सरकारी  प्रशिक्षण  कंडीवाली  ।

 (2)  स्वामी  के०  एस०  एम०  वाई०  एम०

 पुना  |

 (३)  श्री  एस०  दरार ०  शारीरिक  प्रशिक्षण  के  लिये  सरकारी  प्रशिक्षण

 रूपा  |

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 तक  मझे  याद  है  श्री  सरकारी  प्रशिक्षण  उसके  wearer

 श्रीमती  sro  काले  क्या  इस  समिति  द्वारा  लड़कियों  की  शारीरिक  शिक्षा  पर  भी  विचार

 किया  जायेगा
 ?

 का०  ला०  श्रीमाली  जी  ऐसा  भी  प्रस्ताव हे

 राम  सुभग  सिह
 :

 मूल  प्रश्न  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  समिति  की  रिपोर्ट

 १५
 सितम्बर  तक  प्राप्त  हो  जाने

 की
 AN A Af  है  किन्तु  मेरे  श्रनुप्रक  के  उत्तर  में  वे  कहते  हैं  कि  उन्हें

 उस

 समिति  के  अध्यक्ष  का  नाम  मालूम  नहीं  है  ।

 maa  महोदय
 :

 उन्होंने  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  बताये  हें  किन्तु  उन्हें  यह  मालूम  नहीं

 हैं  कि  उनमें  से  अध्यक्ष  कौन  हैं  ।

 gut  यही  में  कहता  हूं  ।  उस  श्रनुप्रक  का  उत्तर  नहीं  दे  सके

 क्या  वह  समिति  काम  कर  है  शर  उसके  कार्य  में  क्या  प्रगति  हुई  है  जिसके  पर

 सितम्बर  के  द्वितीय  सप्ताह  में  रिपोर्ट  दी  जायेगी  ?

 का०  ला०  श्रीमाली  यह  समिति  शारीरिक  शिक्षा  बोर्ड  द्वारा  हाल  ही  में  नियुक्त
 की

 गई  हे  प्रौर  मेरे  विचार  से  भ्र भी  उसकी  बैठक  नहीं  हुई  है  किन्तु  बैठक  शीघ्र  ही  होगी  wk

 सितम्बर  के  तरन्त  तक  रिपोर्ट  पेश  की  जायेगी  ।

 श्री  रामचन्द्र रेड्डी  :  क्या  इस  बात  की  जांच  की  गई  है  कि  क्या  विभिन्न  स्थानों  पर  faea-

 विद्यालयों  में  शारीरिक  शिक्षा  को  प्रोत्साहन  दिया  जाता  है  कौर  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 कि  शारीरिक  प्रशिक्षक  कम  हें  क्या  सरकार  विश्वविद्यालयों  में  शारीरिक  शिक्षा  को  प्रोत्साहन

 देने  के  लिये  विश्वविद्यालय  अनुदान  निधि  भें  से  कोई  रकम  देगी
 ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  मुझे  मालूम  नहीं  हे  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  maT  के

 पास  ऐसी  कोई  निधि  है  या  नहीं  ।  राशियों  के  आवंटन  करना  आयोग  का  काम  हैं  ।  जहां तक  भारत

 सरकार  का  संबंध  उस  ने  शारीरिक  शिक्षा  का  एक  राष्ट्रीय  कालेज  खोलने  का  निश्चय  किया  है

 जो  शारीरिक  दिक्षा  पर  गवेषणा  करेंगा  ।  यह  ग्वालियर में  खोला  जायेगा  ।  उस  की  योजना  बनाई

 जा  रही  हे  कौर  हैं  कि  इससे  देश  की  काफी  जरूरत  पूरी  होगी  |  शारीरिक  शिक्षा  को  प्रोत्साहन

 देने  के  लिये  विभिन्न  प्रकार  की  शारीरिक  संस्थाओं  कौर  संगठनों  को  Haag  देने  का  विचार  है  ।

 tart  केदार  श्रय्यंगर  :  क्या  योग  की  क्रियाओं  की  देशी  प्रणाली  पर  भी  इस  समिति  द्वारा
 विचार किया  जायेगा  ?

 का  ला०  श्रीमाली  :  भारत  सरकार  ने  एक  समिति  नियुक्त  की  थी  ।  जिसने इस
 mar  पर  विचार  किया  था  ate  स्कूल  के  बच्चों  के  लिये  ज़ो  विभिन्न  प्रकार  के  व्यायाम हें  उनमें  योग

 की  क्रियायें  भी  सम्मिलित की  गई  हैं

 विश्वविद्यालय  श्रमदान  आयोग

 १२७६.  श्री  रामचन्द्र  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  क्यारियों  के  लिये  कोई  झाड़ू-सीमा  निश्चित
 को  गई  कौर

 क्या  किसी  कर्मचारी  को  ae  तक  कोई  विमुक्ति  दी  गई  है
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  का०  Alo  श्रीमाली )  नहीं  श्रीमान  |

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 श्री  रामचंद्र  रेडडी  :  क्या  ऐसे  भी  उदाहरण हें  जिनमे  कुछ  पदाधिकारियों  को  जो  कुछ  वर्ष

 पहले  सेवा-निवृत्त हुए  थे  फिर  नौकरी  दे  दी  गई  ह  भ्रौर  उन  की  सेवायें  बढ़ाई  जा  रही हैं  ?  यदि
 तो  उन्हें  फिर  से  नौकरी  देने  उनकी  सेवायें  बढ़ाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कहा  हैं  कि  कोई  श्रिया-सीमा  नहीं  है  ।

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :
 विश्वविद्यालय  श  आयोग  ने  अब  तक  अस्थायी  आघार

 पर  कर्मचारी  नियुक्त  किये  हैं  किन्तु  wa  उसे  एक  संविहित  संस्था  बनाया  जायेगा  वह  कर्मचारियों

 के  नियोजन  के  लिये  नियम  बनायेगी  ।  अभी  तक  तो  उन्होंने  केवल  वार्षिक  आधार  पर  कर्मचारी

 नियुक्त  किये हैं

 श्री  पम चन्द  रेड्डी
 :

 कया  यह  सच  नहीं  है  कि  उन्हें  भ्र स्थायी  आधार  पर  रखने प्रो  उनकी

 सेवा  की  अवधि  बढ़ाने  से  ora  पदाधिकारियों  के  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा
 ?

 काई ०  ला०  श्रीमाली :  नहीं  बिलकुल  नहीं  ।

 श्री  बेला यु धन  :  क्या  अ्रस्थायी  पदों  के  लिये  भी  कोई  विशेष  श्रिया-सीमा  निर्धारित  की

 गई  थी  प्रौढ़  यदि  तो  क्या  उसका  भ्रनुसरण  किया  गया  था  अ्रथवा  वायु  या  योग्यता  का  ध्यान  रखे

 बिना  कुछ  विशिष्ट  भ्रमणकारी  नियुक्त  कर  लियें  गये  थे
 ?

 डा०  का ०  ला०  श्रीमाली :  जैसा  कि  मेंने  कहा  सारे  विश्वविद्यालय भ्रनुदान  आयोग

 नी  फिरसे  बनाया  जा  रहा  है  |  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  १९४५६  की  धारा  १० में

 कहा  गया  है  :

 की  सेवा  की  aa  आयोग  निश्चित  की  जो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 बनाये  जाने  वाले  नियमों पर  निर्भर  करेंगी

 धारा  २६(१)  में  कहा  गया  है  :

 अनुदान  उसके  द्वारा  नियुक्त  किये  गये  क्मेंचारियों  की  सेवा  की

 शर्तों  के  बारे  में  नियम  बना  सकता  है  पी

 नियम  बनाने  का  कार्य  आयोग  का  है  ।  पुनर्गठन  के  उपरान्त  आयोग  शीघ्र  ही  इस

 year  पर  विचार  करेगा  ।

 श्री  बेलायुधन  मेरे प्रश्न का  उत्तर  नहीं  दिया  गया
 |

 श्रीराम  प्रतिकरात्मक  भत्ता

 1*१२८०.  श्री  का०  प०  त्रिपाठी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 २७  RENE  के  प्रैस  नोट  के  झ्राधार  पर  श्रासाम  स्थित  केन्द्रीय
 सरकार

 के

 चारियों  को  दिया  जाने  वाला  प्रतिकरात्मक  भत्ता  कया  पहाड़ी  अथवा  जंगल  भत्ते  से  भिन्न  हैं  ;

 यदि  तो  किस  प्रकार  ;

 इससे  कुल  कितने  कर्मचारियों  को  लाभ  पहुंचेगा  ;

 इससे  कितना  अतिरिक्त  विधिक  व्यय  होगा
 ?

 राजस्व  तथा  सैनिक  व्यय  मंत्री  स०  च०  :  श्रीराम  राज्य  के  कुछ

 हिस्सों में  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों के  लिये  हाल  ही  में  स्वीकृत  गया  प्रतीकात्मक

 भत्ता  लगभग  पहाड़ी  अ्रथवा  जंगल  के  भत्ते  के  समान  है  ।  यह  भत्ता उसके  स्थान  पर  यद्यपि  इसे

 लागू
 करने  में  बोड़ा

 स  अन्तर

 है

 ।

 अंग्रेजी  में  ।
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 शसाम  सरकार  ने  कर्मचारियों  के  पहाड़ी  ae  जंगल  के  क्षेत्रों  की  जो  पुनः

 परिभाषा  दी  है  उसके  कारण  यह  wat

 अनुमान  लगाया  गया  है  कि  सैनिक  कर्मचारी  में  नियुक्त  व्यक्तियों

 ८५००  होंगे  |  ठीक  ठीक  प्राप्त  प्राप्त  नहीं  हैं  ।

 अतिरिक्त  वार्षिक  व्यय  ४५  से  ७  लाख  रुपये  तक  होनें  का  भ्रनमान  है  ।

 का०  त्रिपाठी  यह  प्रतिकरात्मक भत्ता  केवल  जंगल के  क्षेत्रों  तक

 कयों  सीमित  हे
 ?

 श्री  स०  शाह :  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  ने  सिफारिश  की  थी  कि  इन  मामलों
 पर

 पुनर्विचार
 किया  जाये  |

 तब  यह  मालूम  हुआ  था
 कि

 रेलवे  में  यह  भत्ता  उन  स्थानों  पर  दिया  जाता
 था

 जहां
 इसे  देना  उचित  नहीं  था ।  इस  समस्त प्रश्न  पर  नविचार किया गया था श्र किया  गया  था  श्र

 एक  तदर्थ  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  जिस में  दो  रेलवे  अ्रघिकारी  तथा  एक  वित्त  अधिकारी  था  ।

 उन्होंने सारे  श्रीराम  राज्य  का  दौरा  किया  ate  सरकार  से  भी  परामर्श  किया था  ।  उसके

 बाद  यह  area  जारी  किये  गये  थे  |

 श्री  का०  प्र०  त्रिपाठी  :  क्या  यह  सच  हे  कि  राज  कल  श्रीराम  में  निर्वाह  व्यय  2209.0 य

 १९४७  से  भी  भ्रमित  हे  att  वह  कलकत्ता  बंगाल  के  अन्य  भागों  में  निर्वाह  व्यय  से  भी  श्रमिक

 है  कौर  यदि  तो  क्या  के  कर्मचारियों  के  लिये  भत्ता  निश्चित  करते  समय  इस  बात  को

 ध्यान  में  रखा  गया  था  ?

 श्री  म०  च०
 दाह :  इस  भत्ते  का  हिसाब  alae  भारतीय  आ्राधार  पर  लगाया  जाता

 है  और

 ऐसे  भत्तों  को  निश्चित  करते  समय  सब  बातों  पर  विचार  किया  जाता  है  ।  ये  तो  विशेष  प्रतीकात्मक

 भत्ते  हें  जो  पहाड़ों  प्रौढ़  जंगल  के  क्षेत्रों  में  दिये  जाते  हें  ।  इन  सब  बातों  को
 ध्यान

 में  रखा  गया  है  ।

 श्री  go  do  देव
 :

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  प्रेस.के  समाचार  के  अनुसार  श्रीराम

 के  कुछ  हिस्सों  इस  निश्चय के  विरोध  में  कर्मचारी  एक  विरोध  सप्ताह  मना  रहे  हैं  ?

 श्री पीठ  चल  इस  विरोध  के  बारे  में  हमने  भी  प्रकार  में  पढ़ा  हे  किन्तु  आदेश  पहले

 ही  जारी  किये  जा  चके  हें  ate  इन्हें  क्रियान्वित  कर  दिया  गया  हे  ।

 श्रीमती  कमलेन्दुमति  दाह :
 कया

 में  जान  सकती  हूं  कि  कौर  किन  किन  प्रान्तों
 के

 पहाड़ी
 हिस्सों  को  सरकार  हिल  ait  जंगल  अलाउंस  देने  का  विचार  कर  रही हे  कौर  उन  स्थानो ंके  नाम

 क्या कया

 श्री Ho  Fo  यह  तो  प्रासाद  के  बारे  में  हें  ।  यदि  माननीय  सदस्य  मुझे  पूर्वे

 सुचना  दें  तो  में  सब  बातें  बता  दूंगा  ।

 श्री  का०  प्र०  त्रिपाठी  :  जब  ये  क्षेत्र  जहां  यह  भत्ता  दिया  जाता  झा साम  के  क्षेत्रों  से  जहां

 यह  भत्ता  नहीं  दिया  बहुत  कम  तो  फिर  इसे  श्रीराम  भत्ता  कयों  कहा  जाता  है
 ?

 श्री  च०  ये  सब  बातें  पहले  सोच  ली  गई  हैं  ।  वास्तव  में  भ्राता  सरकार  इस

 भत्ते  के  देने  के  बारे  में  प्रसन्न  नहीं  थी  क्योंकि  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  भ्र पे क्षा  आ्रासाम

 कार  के  कर्मचारियों  को
 कम

 वेतन  मिलता
 है  ।  एक  ही  स्थान  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों

 कौर  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  के  वेतनों में  काफी  अन्तर  ।

 ल्  ——  ि

 मूल  प्र ग्रेजी  में  ।



 ११८०  aifa मौखिक  उत्तर  २२  PEUS

 अल्प  सूचना  प्रश्न  और  उत्तर

 राजस्थान  में  खड़खड़ाहट  की  आवाज

 सुचना  प्रश्न  संस्था  ११.  श्री  Ho  रा०  मेहता  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  शौर  asia
 गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  को  ऐसे  समाचार  मिले  हें  कि  राजस्थान के  जोधपुर  डिवीजन  के
 रामसीन  गांव  दौर  उसके  समीपवर्ती  क्षेत्रों  में  कच्छ  के  रन  से  अधिक  टूर  नहीं  कई  दिनों
 तक  लगातार  कई खड़खड़ाहट  की  आवाजें  सुनी  गई  हैं

 शायद  श्रब  भी  सुनाई  देती  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  जानकारी  मिली  है  कि  उस  क्षेत्र  के  एक  जैन  मंदिर तथा  कुछ  मकानों

 में  दरार  पड़  गई  हैं  ;

 इन  आवाजों  are  दरारों  का  कारण  जानने  के  लिये  कया  किसी  विशेषज्ञ  द्वारा  कोई
 खोज  की  गई  ग्रोवर

 अरब  तक  कितनी  क्षति  हो  चुकी है  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  कण  द्०  :  से  राजस्थान  सरकार  ने
 बताया  है  कि  रामसीन  गांव  में  पिछलें  १४५  दिनों  से  दो  से  पांच  सेकण्ड  तक  खड़खड़ाहट  की  आवाज़

 सुनाई  देती है
 ।  बताया  गया  हैं  कि  लगभग  Vo  मकानों में  कौर  एक  जैन  मंदिर  में  दरारें  पड़  गई  हैं  ।

 राजस्थान  सरकार  उस  के  कारणों  का  पता  लगा  रही  हैं  ।  क्षति  के  बारे  में  भी  सर्वेक्षण  किया  जा

 रहा  हैं  ।

 श्री  ज०  रा०  मेहता  :  कुल  कितना  क्षेत्र  इससे  प्रभावित  है  ate  राम सीन  के  अलावा

 क्या  भ्र ौर
 भी

 गांव  इससे  प्रभावित  हुए  हूं
 ?

 श्री  के०  दे०  मालवीय  :  क्षेत्र  के  बारे  में  मुझे  ठीक  मालम  नहीं  है  किन्तु  भारत
 का  भूतत्वीय

 सर्वेक्षण  विभाग  एक  दल  भेज  रहा  हैं  जो  सरकार  को  इन  सब  बातों  की  feats  देंगा  |

 श्री
 धन

 रा०  मेहता  :  राम सीन  की  जनसंख्या  कितनी  है  कितने  लोग  गांव  छोड़
 कर

 चलें  गयें

 श्री कै०  दे०  मालवीय :  मुझे  गांव  की  जनसंख्या  का  ज्ञान  नहीं  है  ।

 श्री  रा०  मेहता  :  इस  बात  को  रोकने  के  लिये  कया  प्रयत्न  किये  गये  हें  कि  लोगों
 को

 कष्ट न

 श्री कै०  दे०  मालवीय :  यदि  वह  हिस्सा भूकम्प  क्षेत्र  के  इन्दर  है  तो  भूकम्प  के  लिये  कोई
 भी  रोक  थाम  नहीं  की  जा  सकती  ।

 श्री ज०  रा०  मेहता
 :

 क्या  केन्द्र  भ्रमणा  राज्य  का  कोई  मंत्री  वहां
 की

 स्थिति  जानने  के

 लिये  वहां  गया  था
 ?

 श्री के०  दे०  मालवीय  :  जैसा  मेंने  कहा  राजस्थान  सरकार  ने  इसकी  जांच  करने  के  लिये

 कुछ  दल  बजे  हैं  भारत  के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  की  कौर  से
 भी  एक  दल  भेजा  गया  है  ताकि  वे

 भूतत्वीय  स्थिति  की  विस्तृत  जांच  कर  सकें
 प्रौढ़

 वहां  क्षेत्र  होने  के  बारे  में  हमारी
 जो

 शंका

 उसकी  पुष्टि कर  सकें  अपनी  जांच  के  बाद  वे  भारत  सरकार  को  अपनी  रिपोर्टे  देंगे  जो

 पटल  पर  रखी  जायेगी ।

 श्री  ज०  रा०  मेहता  :  क्या
 में  जान  सकता

 है  ° ° . ° e  anes
 ee

 {aa  अंग्रेजी  में  ।
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 महोदय  :  में  एक  ही  सदस्य  को  सात  आठ  प्रश्न  की  थि  नहीं  दे  सकता
 |

 fat Ho  राठ  मेहता  :  यदि  श्राप  इनकार  कर  रहे  हैं  तो

 महोदय  :  में  श्रीमती नहीं  दूंगा

 श्री  उ०  त्रिवेदी  :  क्या  रामसीन  सीहोर  के  कम्पन  में  कोई  संबंध है  ?

 श्री  के०  दे०  सालवीय  :  नहीं  ।  भूतत्वीय  प्राविधियों  ने  हमें  बताया  है  कि  उन  दोनों  में

 कोई  संबंध  नहीं  है  इन  दोनों  के  कारण  ह

 श्री  गिडवानी  :  क्या  वहां  कोई  सहायता  द  किये  गये  हैं
 ?

 श्री हे०  Jo  मालवीय  :  में  प्रशन  को  नहीं  समझा  |

 tana  महोदय  :  व्या  उन  क्षेत्रों  में  कोई  सहायता  कार्य  किये  गये  हें  जैसे  लोगों  को  उन

 विद्रोह  क्षेत्रों  से  निकालना ?

 श्री कै०  दे०  मालवीय :  जहां  तक  रामसीन  का  प्रदान  मुझे  मालूम  नहीं  है  कि  उन  लोगों
 जिन्हें  दरार  पड़ने  या  मकान  गिरने  के  कारण  कष्ट  हो  रहा  है  सहायता  देने  के  लिये  राजस्थान

 सरकार क्या  प्रबन्ध  कर  रही  है  ।  जहां  तक  सीहोर  का  प्रश्न  भोपाल  सरकार ने  लोगों  को  वह

 स्थान  न  छोड़ने  की  सलाह  दी  है  क्योंकि  किसी  प्रकार  के  खतरे  का  नहीं  ।

 श्री  कासलीवाल  :  माननीय  सदस्य  ने  कभी  कहा  है  कि  भारत  का  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  यह

 जानने  का  प्रयत्न  कर  रहा  है  वह  गांव  भूकम्पीय  क्षेत्र  में  है  या  नहीं
 ।
 में  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या

 सरकार  के  पास  यह  जानकारी  नहीं  है  कि  देश  के  कौन  से  हिस्से  भूकम्प  क्षेत्र  में  हूं
 ?

 fat  के०
 Fo  मालवीय

 :
 जी

 भारत  के  भूतत्वीय  परिमाप  के  पास  देश  के  भूकम्पीय

 क्षेत्र  के  स्वरूप के  बारे  में  काफी  सामग्री है  ।  किन्तु  उस  क्षेत्र  में  कौन  सा  विशिष्ट  गांव  स्थित  है  यह

 ठीक  ठीक  बताने  के  लिये  कुछ  भ्रमित  जानकारी  आवश्यक  हैं  ।

 श्री  ज०
 रा०  मेहता  :  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  उत्तरों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या

 प्राकृतिक  विपत्तियों  के  फलस्वरूप  राजस्थान  में  होने  वाली  प्रौढ़  देश  के  अन्य  भागों  में  ऐसी  ही

 त्तियों  के  कारण  होने  वाली  हानि  का  अनुमान  लगाने  के  लिये  हमारे  पास  भिन्न  प्रसाद  हें
 ?

 महोदय  :  हानि  का  जिक्र  तो  भ्र भी  भराया  ही  नहीं  ।  माननीय  सदस्य  यह  जानना

 चाहते  हें  कि  क्या  देश  के  विभिन्न  भागों  में  भूकम्प  शादी  के  कारण  होने  वाली  हानि  का  झ

 लगाने  के  लिये  भिन्न  भिन्न  तरीके  अपनाये  जाते  हैं
 ।

 श्री  Fo  दे०  मालवीय :  मेरा  ख्याल  है  कि  इस  प्रश्न  का  संबंध  केवल  कम्पों  से

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 wit  कोई  हानि  नहीं  हुई  ।

 श्री  Ho  रा०  मेहता  :

 नन

 को

 मे  गह
 बता  दूं  कि  काफी  हानि  हुई  है

 इस  बात  को  उन्होंने  स्वयं  स्वीकार  किया  है  .  .

 महोदय
 :

 कुछ  दरारें  |

 श्री  के०  दे०  मालवीय :  जी  मेंने  यह  कहा  है  कि  काफी  दरारें  पड़  गई  हैं  ।

 :

 यह  स्पष्ट  है  कि  ये  प्रदान  इस  बात  के  संबंध  में  पूछे  गये
 थे  कि  यदि

 गवाही
 की  अवाजें  जाती

 हैं
 तो  उनके  भूकम्प  शादी  में

 बदलने
 से

 पहले  क्या  कार्यवाही की  जा

 रही  —  es

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 श्री  बने  दे०  मालवीय :  जैसा
 कि  में  बता  चुका  यदि  भूकम्प  क्षेत्र  में  गड़गड़ाहट  होती

 हैं  तो  झ्रावाजों को  रोकना  श्र  उनको

 लिये  संभव  नहीं
 भूकम्प  बन  जाने  से  रोकना  दुर्भाग्यवश  भूतत्वीय  प्रविधियों

 पभ्रध्यक्ष  महोदय
 :

 विपत्ति  से  बचने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जाती  है  यही  sea  का
 @  |

 थी  Fo  दे  सा लव ोय  यह  तो  राज्य  सरकार  का  काम  वे  लोगों को  क  र  अन्यत्र
 जानें  को

 कह  सकते हें  ।  किन्तु  जहां  तक  हमारा  संबंध

 क्षेत्र  कम्प  क्षेत्र  में  स्थित  है  ak  जांच  करने  के  लिये
 हम  इस  बात

 की
 जांच  कर  रहे  हें  कि  क्या  यह

 तथा  परामर्श  प्राप्त  करने  के  लिये  हम  एक

 त्वीय
 दल

 वहां  भेज  रहे  हैं  ।

 ee

 seat  के  लिखित
 उत्तर

 सेनिक  देहरादून

 *
 १२५७.  पंडित  द्वा०  ato  तिवारी  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  २१  १९४५६  के  तारांकित

 प्रदान  संख्या  १६२६  के  उत्तार के  संबंध  में
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सैनिक  देहरादून  में  हरिजनों  तथा  आदिवासियों  के  लिये  रियायती  फीस  का  नियम

 लागू  किये  जाने  क
 समय  से  कितने  हरिजन  तथा  आदिवासी  छात्र  सैनिक  भर्ती  हुए  ;  कौर

 क्या  वही  रियायत  wea  जातियों  के  योग्य  कौर  गरीब  लड़कों  को  भी  देने  का  विचार

 @

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  माननीय  सदस्य  मिलिटरी

 कालेज  देहरादून  के  बारे  में  सुचना  प्राप्त  करना  चाहते  हैं
 ।

 इस  समय  में  कोई
 भी  हरिजन  या

 आदिवासी  छात्र  मिलिटरी  कालेज  के  रेगुलर  कोरस  में  भर्ती  होने  के  लिये  पास  नहीं  sa  ।

 जी  नहीं  ।

 दिल्ली में  मद्यनिषध

 1*१२६१.  श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  दिल्ली  में  सार्वजनिक  स्थानों  पर  शराब  पीने  पर  पूर्ण  रूप
 से

 रोक  लगाई  जायगी  ;

 यदि  तो  कब  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  भर
 दिल्ली

 राज्य  सरकार
 ने

 जो  कि  सम्बन्धित  इस  विषय  के  बारे  में  पहले  ही  रादेश  जारी  कर  दिये

 राज्य  लोक  सेवा  आयोग

 *QQEY.  श्री  बाल्मीकी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  १९५३  में  गृह-कार्य  मंत्रालय  ने  राज्य  सरकारों  से  यह  सिफारिश

 की  थी  कि  वे  राज्य  लोक  सेवा  झ्रायोगों  में  अनुसूचित  जातियों  के  व्यक्तियों  को  नियुक्त  करने  के  संबंध
 में  यत्न

 यदि  तो  राज्य  सरकारों  ने  इस  सिफारिश  पर  क्या  कार्यवाही  की
 है

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 २२  १६५६  लिखित  उत्तर  Peak

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 :

 राज्य  सरकारों  को  ऐसी  कोई  सिफारिश

 नहीं  की  गई  ।  पर  कुछ  संसत्सदस्यों  का  इस  आशय  का  एक  सुझाव  राज्य
 सरकारों

 को  भेजा  गया  था
 कौर  यह  आशा  प्रकट  की  गई  थी  कि  वे  इस  पर  पूर्ण  रूप  से  विचार  करेंगे

 ।

 इस  सुझाव  पर  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  सम्बन्ध  में  कोई  सूचना  नहीं

 दिक्षा  प्रणाली

 श्री  नवल  प्रभाकर : न
 १२६६.

 श्री  भागवत  :

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  शिक्षा  की  वर्तमान  प्रणाली  में  कुछ  परिवहन  करना  चाहती

 gs

 यदि  तो  इस  दिशा  में  श्रब  तक  क्या  प्रयत्न  किये  गये  ;

 इन  प्रयत्नों का  ब्योरा  कया  हैं  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  Ho  मो०

 कौर  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  परिशिष्ट  ७,

 अनुबन्ध  संख्या  Ve]
 ा

 चके

 1*१२६८.  श्री  साधन  गुप्त
 :

 क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  प्रगामी  झाम  चुनावों  में  मतदान  की  प्रक्रिया  में  कोई  परिवर्तन  किया  जाने  वाला
 श्र

 यदि  तो  बदली  हुई  प्रक्रिया  किस  प्रकार  की  होगी
 ?

 तथा  अल्पसंख्यक  काय  मंत्री  :  निर्वाचन  आयोग  आगामी

 चुनावों  में  प्रणालीਂ  नामक  मतदान  करने  केविन  पर  विचार कर  रहा  हे  ।
 इस  मामले  में  प्रभी  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रस्तावित  प्रणाली  में  मतदान-पत्र  पर  सभी  उम्मीदवारों  के  नाम  यदि  सम्भव

 हो  सका  तो  रहेंगे  ।  मतदाता  गुप्त  रूप  से  अपनी  पसन्द  के  उमीदवार  के  नाम  के  सम्मुख  एक
 चिन्ह बना  देगा  भ्र ौर  मतदान पत्र  को  तह  करके  मतदान  पेटिका में  डाल  देगा  जो  पीठासीन

 शिकारी की  दृष्टि  के  सम्मुख  रखी  रहेगी  ।  प्रत्येक  निर्वाचन  केन्द्र  में  दूसरों  द्वारा  देखे  जाने  से  बचने  के

 लिये  एक  या  अधिक  कमरों  की  व्यवस्था  की  जायगी
 |

 वहां  मतदाता  मतदान  पत्रों  पर  चिन्ह

 लगायेंगे
 ।

 मतदान  पत्र  बहुत  कुछ  डाक  से-मतदान  करने  के  समान  होंगे  जिन  पर  उम्मीदवारों  के  नाम

 चिन्ह  सहित  छपे  होंगे
 ।

 यह  प्रणाली  स्वेप्रथम  चुने  हुए  नगरों  में  अपनाई  जा  सकती  है  जहां

 मतदाता  अधिक  पढ़े  लिखे  होते

 कोणों  मन्दिर

 1*  १२७३.  श्री  संगण्णा  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हे  कि  उड़ीसा
 के

 कोणार्क  मन्दिर  में  पत्थरों  के  बीच  में  लोहा  होने  के  कारण
 दरारें  पड़ती  जा  रहीं  श्र

 मूल ८५  sat में  ।
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 बरत  रही
 यदि  तो  मन्दिर  को  कौर  अधिक  हानि  से  बचाने  के  लिये  सरकार  कया  सावधानी

 उपमंत्री  स०  सो०
 :  मन्दिर में  पत्थरों  के  बीच  में

 लोहा  होने  से  निस्सन्देह कुछ ~  पत्थर  चटक  सकते  हैंतो  टूट  कर  अलग  हो  सकते  हें  किन्तु  उस  मन्दिर

 में
 उस

 कारण  से  दरारें  नहीं  भाई  हैं  ।

 six  after  क्षति  से  बचाने  के  लिये  मन्दिर  के  धरातल  को  उपयुक्त  सामग्री  से  पक्का

 बनाया  जा  रहा  है
 प्रो

 कुछ  लोहे  के  टुकड़ों  के  स्थान  पर  तांबे  की  छड़ें  लगाई  जा  रही  हैं  ।

 लोक  प्रयास में  गवेषणा
 *

 १२७६.  श्री  सु०  इस्लामुद्दीन  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केंद्रीय  विश्वविद्यालयो  में  लोक  प्रशासन  पर  कोई  गवेषणा  की  जा  रही

 ख
 (  यदि  तो  क्या  इस  विषय  पर  गवेषणा  करने  के  लिये  आवेदन  पत्र  मांगने का  कोई

 ह

 दिक्षा  उपमंत्री  ० हु  मो०  :  जी  नहीं  ।

 इस  विषय पर  गवेषणा करने  के  लिये  प्रस्वेदन  पत्र  मांगने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 पाकिस्तान के  राष्ट्र जनों का  भारत  में  कराना
 *
 2X  श्री

 1०  प्र०
 गईं

 :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  ऐसा  विवरण

 रखने

 की  कृपा  करेंगे  जिसमें  पाकिस्तान के  उन  राष्ट्र जनों  की  संख्या  दिखाई  गई  हो  जो  पिछले  पांच  वर्षों

 में  वह-वार  भारत  में  हों  ?

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  ।
 गृह-कार्य मंत्रालय  में  मंत्री  दातार  )  :

 सूचना  एकत्र
 की

 जा  रही  है  यथासमय  एक

 खनिजों की  खोज

 1१२८१.
 श्री  वें  ९ हूँ ०  नायर

 :  कया  प्राकृतिक  संसाधन  प्रौढ़  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे
 ~

 (@)  क्या  यह  सच  हैं  कि  वेंडी पेरिया  क्षेत्र के
 4  ६,  es  पी

 का  हाल  ही  में  खनिजों के  लिये  सर्वेक्षण

 किया  गया

 यदि  तो  वहां  कौन-कौन  से  मुख्य  खनिज  मिलते  हैं
 ?

 संसाधन  मंत्री  के  ०  दे०  :  तथा  त्रावणकोर-कोचीन

 राज्य  के  वेंडी पेरिया  क्षेत्र  में  भारत  के  भूतत्वीय  परिमाप  विभाग  द्वारा  nt  तक  कुछ
 भी  कायें

 नहीं  किया  गया  हैं  ।

 राज्य  विश्वविद्यालयों को  अनुदान
 *
 १२८२. श्री  ५ हू + ७  चं०  सोनिया  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विश्वविद्यालय

 भ्रनुदान  wart  ने  वर्ष  PEUY-UE  में
 निम्नलिखित

 मदों  क  लिये  प्रत्येक  राज्य
 विश्वविद्यालय  को

 कितनी  राशि  मंजूर  की  है
 :

 (१)  पुस्तकालय तथा

 (२)  वैज्ञानिक

 (३)  स्नातकोत्तर  दिक्षा-प्रसार
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  |: हू»  मो०  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया गया  है  |
 परिशिष्ट  ७,  अनुबन्ध  संख्या  ५०]

 मूल  भेजी  में  ।



 २२
 अगस्त

 RENE  लिखित  उत्तार  ११८५

 विदेशी  उच्च  पदाधिकारियों से  उपहार

 1*१२८३. श्री  कामत  :  क्या  गह-कार्य मंत्री  २६  १९४५६  को  पूछे  गये  तारांकित

 प्रशन  संख्या  २८७  तथा  उस  पर  पूछे  गये  अनुपूरक  प्रश्नों  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 उन  प्राधिकारियों  की  संख्या  कितनी  हैं  तथा  उनके  नाम  कया  कया  हैं  जिन्होंने
 we

 TH  सरकार  द्वारा  जारी  किये  निदेश  का  पालन  किया  कौर

 इस  प्रकार  में  ग्रीवा  ग्रन्थ  कहीं  wa  तक  लगभग  कितने  मुल्य  के  उपहार

 जमा

 का गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  दातार  तथा  यह  जानकारी  प्रकट  करना

 लोक-हित  में  सकीं  स  |

 प्रादेशिक  भाषियों  में  पुस्तकों  का  जनवाद

 श्री  दी०  चं०  फार्मा

 *¥* 92Q0¥  सरदार  इकबाल  सिह
 सरदार

 कृष्णाचार्य जोशी  :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  २  १९५६
 को  पूछे  गये  तारांकित  प्रशन  संख्या

 ४२१  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वे  पुस्तकें  कौन  कौन  सी  हैं  जिनका  सभी  चौदह  प्रादेशिक  भाषाओं  में  अ्रनुवाद  करने
 का  विचार

 मूल  रूप  से  वे  किस  भाषा  में  लिखी  गयी  थीं  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  म०  मो०  :  )  एक  भारतीय भाषा  से  दूसरी  भाषा  में  TAT

 की  जाने  वाली  पुस्तकों  के  सम्बन्ध  में  भ्र भी  निर्णय  नहीं  हुमा

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 प्रदान  में  बम्बई  क  बसने  वाले

 1*  १२८४५.  श्री  डाभी  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 wat  तक  बम्बई  राज्य  के  कितने  परिवार  अन्दमान  में  जाकर  बस  गये
 और

 वे  किस  प्रकार  की  ate  कैसी  फसलें  वहां  बोते

 गीत-सायं  मंत्रालय  में  मंत्री  एक  भी  नही ं।

 wet  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 कलण्डर  सवार  समिति  का  प्रतिवेदन

 थी  भक्त  मदान
 *

 १२८६  सरदार  इकबाल  सिह

 |  att  कृष्णाचायं जोडी जोशी

 क्या  गह-किये  मंत्री
 te

 १९४५६  के  तारांकित  रन  संख्या  ७२८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किन-किन  राज्यों  ने  अरब  तक  कलण्डर  सुधार  समिति  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  अपनी

 सम्मति
 भेज  दी

 निन

 मूल  saat  में
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 उनसे  प्राप्त  सम्मतियों  का  सारांश  कया

 कब  तक  अन्तिम  fear  होगा  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय
 में

 मंत्री
 :  )

 भोपाल के  अ्रतिरिक्त  सब  राज्यों से

 उत्तर  प्राप्त हो  चुके  हैं  ।

 कलण्डर
 सुधार  समिति  रिफार्म  कमेटी  )  की

 सिफ़ारिशों  स्वीकार
 कर ली

 यह  विषय  विचाराधीन  हैं  और  sen  है  कि  fern  nt  ayer  ही  हो  जाएगा  |

 हिन्दी के  टाइपराइटर

 १२८७.  पंडित  gto  ato  तिवारी
 :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृप पा  करेंगे कि  :

 (®)  हिन्दी  टाइपराइटरों  में  रोमन  फर्क  रखने  के  लिए  सरकार  के  निर्णय  क

 विरुद्ध  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  कौर  अन्य  संस्थाओं  से  कितने  विरोध  पत्र  श्राज
 तक  सरकार  को

 प्राप्त  हुए  कौर

 क्या  सरकार  भ्र पने  निर्णय  पर  विचार कर  रही  है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  म०  मो०  :  हिन्दी  टाइपराइटरों के  कुंजी-पटल  में
 अ्रन्तर्राष्ट्रीय अंकों  के  प्रयोग  का  विरोध  पांच  हिन्दी  संस्थानों  ने  किया  है  जिनमें  हिन्दी  साहित्य

 सम्मेलन  भी  शामिल  है  ।

 सरकार ने  निर्णय  किया  है  कि  यदि  सम्भव  हो  सके  तो  दोनो  प्रकार  के  टाइपराइटर

 में  रवखे  जायें  ।  यह  न  हो  सका  तो  सरकार  श्रन्तर्राष्ट्रीय  अंकों  को  तरजीह  देगी  ।

 डालमिया  दादरी  सीमेंट  कम्पनी  लिमिटेड

 1*१२८८.  श्री  रामकृष्ण  :  कया  वित्त  मंत्री  २१
 rexe

 को पूछे गये  अतारांकित

 संख्या  २२४८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  डालमिया  दादरी  सीमेंट  ao  लिमिटेड  के  विरुद्ध  पंजीयक  से  प्राप्त  जांच  के

 वंदना  तब  से  विचार  कर  लिया  गया  गौर

 यदि  तो  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  करती  हे
 ?

 राजस्व  प्रौढ़
 श्व सेनिक

 व्यय
 मंत्री  स०  च०  तथा

 इस
 मामले  में

 समवाय  पंजीयक  द्वारा  उसी  वर्ग  के  wea  समवायों  से  सम्बन्धित  wear  प्रतिवेदनों  के  साथ  प्रस्तुत

 किया  गया  ag  प्रतिवेदन  alt  विचाराधीन है  ।

 सांस्कृतिक  छात्रवृत्तियां

 1*  १२५९.  श्री  कृष्णा चा यं जोशी  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 Tt

 )  PENY-NE A (2 में  (१)  विदेशी छात्रों  ate  (२ २)  विदेशों  में  भारतीय  उद्भव  के  छात्रों

 छात्रवृत्तियां देने  में  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की  गई
 शौर

 क  ऐसी  छात्रवृत्तियों  से  aa  तक  कुल  कितने  छात्रों  को  लाभ  पहुंचा

 परीक्षा  उपमंत्री  (Sto  स०  सो०  जानकारी एकत्र  की  जा  रही गे है श्र सभा सभा

 अटल  पर  रख  दी  जायेगी

 ३४८..  अनल

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 कच्छ  के  खनिज  संसाधन

 1१२६०.  श्री  गिडवानी
 :

 क्या  प्राकृतिक संसाधन  वैज्ञानिक
 गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  कच्छ  के  खनिज  संसाधनों  का  सर्वेक्षण  करना

 किया

 संसाधन  मंत्री  के०  दे०  :  जी  हां  ।

 ~  =

 मध्य  पूर्व  के  देशों  से  सांस्कृतिक संपर्क

 1१२६१.
 4  सरदार  इकबाल

 सह

 :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मध्य  पूर्व  के  देशों से  सांस्कृतिक  संपर्क

 की  स्थापना  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  सरकार  ने  तक  कया  कार्यवाही  की

 शिक्षा  उपमंत्री  Ho  Ato  :  एक  विवरण सभा  पटल  पर  रखा  जाता हे  ।
 परिशिष्ट  ७,  श्रनुबंध  संख्या  Xe]

 छात्रों  हारा  जापान  का  सांस्कृतिक दौरा

 1*१२६३.  श्री  मु०  इस्लामुद्दीन  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 शर  सांस्कृतिक दौरा  किया  था

 क्या  लेडी  नवीन  दिल्ली  के  एक  छात्र-दल ने  हाल  ही
 में  जापान का  एक  शैक्षिक

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  थी  ate  उन्होंने  किस  सांस्कृतिक  पहलू  का
 निधित्व  किया

 क्या  सरकार  द्वारा  उन्हें  कुछ  वित्तीय  सहायता  दी  गई  कौर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उन्होंने  अपनी  यात्रा  की  वापसी  में  सिंगापुर  में  कोई  सांस्कृतिक

 प्रदान  किया  था
 ?

 उपमंत्री  म०  मो०  से  जी  हां  ।  किन्तु  भारत  सरकार

 की  दौर  से  न  तो  इस  दौरे  का  शभ्रायोजन  ही  किया  गया  था  wie  न  वित्तीय  सहायता ही  दी  गई

 थी  |

 मकान  कर

 1*  १२९४.  श्री  वें०  प्०  नायर :  कया  गृह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  त्रावणकोर-कोचीन  सरकार  ने  श्रलेप्पी
 की  नगरपालिका परिषद्

 को

 यह  रादेश  दिया  हैं  कि  अलैहि  की  नगरपालिका

 की

 सीमा  कै  अन्दर  के  सारे  मकानों

 पर

 मकान कर  वसूल  किया  जाना

 क्या  श्रलेप्पी  की  नगरपालिका  परिषद्  ने  नगरपालिका  शीशायुक्त  से  यह  निवेदन  करते

 हुये  एक  सकल्प  पारित  किया  है  कि  त्रावणकोर-कोचीन की  सरकार  के  निदेश  से  सारी  कार्यवाही

 mit  रोक  दी  जाये  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री
 :  जी  नहीं  ।  सरकार  ने  श्रलेप्पी  की

 पालिका  परिषद्  को  ये  निदेश  जारी  किये  हैं  कि  जिला  शअ्रधिनियम के  द्वारा  जिन  भूमियों
 और  भवनों  को  विशेष  रूप  से  छोड़ा  नहीं  गया  है  उन  सब  पर  सम्पत्ति  कर  लगा  देना  चाहिये  ।

 जी  नहीं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 ११८८  लिखित  उत्तर

 सोमा  sen

 १*  2Rey  डा०  राम  सुलग fag  :  व्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  भारतीय  शुल्क  विभाग  द्वारा  एशियाई  कौर  अ्रफ़ीकी  देशों  से  भारत
 aa  वाले  यात्रियों  द्वारा  निःशुल्क  सामान  लाने  की  सीमा  २०००  रुपये  से  घटाकर  Yoo  रुपयें  कर

 देने  के  बारे  में  किये  गये  निर्णय  से  मलाया  के  भारतीयों  को  हुई  कठिनाईयों  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार
 को  उनका  कोई  अभ्यावेदन प्राप्त  कौर

 यदि  तो  क्या  उस  पर  कोई  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  श्र०  चे  :  जी  at

 कोई  कार्यवाही  करने  की  श्रावश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  सम्पूर्ण  सीमा  में  कटौती सारे

 संगत  कारणों  पर  विचार  करने  के  स  की  गई  थी
 ।

 इस  प्रकार
 का  एक  उपयुक्त  उत्तर  भेज  दिया

 जायेगा ।

 बद्ध  की  प्रतिमा

 श्री  श्रीनारायण दास
 1१२९६

 श्री  रघनाथ सिह

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ae  सच  है  कि  स्टॉकहोम  के  निकट  एक  द्वीप  में  बुद्ध  की  एक  भारतीय  प्रतिमा
 ी

 यदि  तो  इसका  पता  किस  प्रकार  लगा

 क्या  भारतीय  अथवा  ara  किन्हीं  विशेषज्ञों  नें  उसका  अध्ययन  किया

 यदि  तो  उसके  ऐतिहासिक  महत्व  के  सम्बन्ध  में  किस  कार  के
 निष्कर्ष  निकले

 ait  वह  उक्त  द्वीप  में  किस  प्रकार  पाई

 क्या  मुक्ति
 की

 जांच  कौर  उसका  श्रध्ययनं  करने  के  लिये  किसी  भारतीय  विशेषज्ञ  को

 वहां  भेजने  का  विचार  है
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री
 Ho

 सो०
 :

 सरकार  को  इस  मामलें  में  जानकारी

 नहीं  है  ।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होते
 से

 )

 नहीं  ।

 कुल  सम्पत्ति पर  कर

 श्री  दी०  चे  फार्मा

 प  *QEY  सरदार  इकबाल  सिंह :

 सरदार  श्रकरपुरी
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  २
 १९५९

 को  पूछे  गये  तारांकित  संख्या  ४२७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे

 कया  सम्पूर्ण  सम्पत्ति  पर  कर  लगाने  के  बारे  में  प्रस्ताव  पर  तब  से  निर्णय

 कर  लिया गया

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है
 ?

 मूल  म्रंग्रेजी  में  ।



 लिखित  उत्तर  Rkak

 राजस्व  कौर  सैनिक व्यय  मंत्री
 Wo  जी  नहीं  ।  प्रस्ताव कभी

 सरकार के  विचाराधीन  ह  |

 प्रइन  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 बद्ध  स्मारक

 REG.  श्री  भक्त  दर्शन
 क्या  शिक्षा  मंत्री

 २१
 अप्रेल

 ReuEe  के  अ्रतारांकित प्रदान  संख्या

 १२६६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 क्या तब  से  २४००वीं  बुद्ध  परिनिर्वाण  जयन्ती  के  सम्बन्ध  में  नई  दिल्ली  में  बनाये  जाने

 वाले  स्मारक  के  स्वरूप  का  निर्धारण  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निचय  किया  जा  चुका

 यदि  तो  स्मारक  के  स्वरूप  ate  वित्तीय  पहलू  का  विवरण  क्या
 कौर

 यदि  तो  श्री  तक
 इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  है

 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  Ho  Ato
 जी

 ।

 उत्पन्न नहीं  होता

 कुछ  नये  नमूने  विचाराधीन हूं  ।

 पंजाब  में  दीवार  लगाने  योग्य  मदान

 *
 १२९६९

 f  सरदार  इकबाल  सिह

 कया  प्रतिरक्षा मंत्री  २०  १९५६  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  ८२४  के  उत्तर
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 पंजाब  में  फालतू  शिविर  लगाने  योग्य  मैदानों  को  बेचने

 के  सम्बन्ध  में  अरब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 शिविर  लगाने  योग्य  केवल  पांच  मैदान  रक्षा उपमंत्री  :

 सेवाओं  की  आवश्यकता से  भ्रमित  हें  ।  राज्य  सरकार  उन्हें  खरीदना  चाहती  हैं  ।  भूमि के  बाजार

 उस  पर  की  आस्तियों  के  मूल्य  सम्बन्धी  विस्तृत  बरातें  आदि  सम्बन्धित  पदाधिकारियों  से  प्राप्त
 की  जा  रही  जिनके  प्राप्त  हो  जाने  के  बाद  राज्य  सरकार  से  उनकी  बिक्री  की  ait  we  निबन्धों

 के  श्रौपचारिक  प्रस्ताव  किये  जायेंगे  |

 श्रासाम तेल कम्पनी तेल  कम्पनी

 1*१३००.  श्री  गिडवानी  :  कया  प्राकृतिक  संसाधन  प्रौढ़  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की

 करेगे
 कि

 यह  सच  है  कि  श्रासाम  तेल  कम्पनी  ने  भर  अधिक
 तेल

 खोजने  के  लाइसेंस  प्राप्त
 करने  के  लिये  arden  किया

 ह

 यदि  तो  कितने  लाइसेंस  दिये  जायेंगे  कौर  कितना  क्षेत्र  उसके  श्रन्तगंत  चला

 जायगा

 लाइसेंस  किन  at  पर  दिये  जायेंगे
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  दे०  मालवीय )  (

 १२  आवेदन पत्र  gs  ७२  वगेमील  के  क्षेत्र  के  लिये  प्राप्त  हुये  हैं  ।

 लाइसेंस देने  के  लिये  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 ११६०  लिखित  उत्तर  २२  १  GXy

 भारत-मिश्र  व्यापार

 श्री  कासलीवाल

 श्री  बंसल |

 |  att  हो०  ना०  मुकर्जी  :

 चक्रवर्ती :
 "RRR

 a

 ती रेणु  मिश्र

 [|  डा०  रामा राव

 गोपाल  राव
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  इस  समाचार  की  कौर  आकर्षित  किया

 गया  है  कि  इंग्लिस्तान  की  सरकार  ने  मिश्र  के  पौण्ड  पावने  पर  प्रतिबन्ध  लगा

 यदि  तो  क्या  मिश्र  के  साथ  भारत  के  व्यापार  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  क्योंकि

 दोनों  देशों  के  बीच  द्विपक्षीय  करार  के  अधीन
 ६०  प्रतिशत  भुगतान  पावनों  में  किया  जाना  wk

 यदि  तो  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  करती  है  ?

 उपमंत्री  ब०  जी  भारत  सरकार को  इंग्लिस्तान

 सरकार  द्वारा  सरकारी  तौर  पर  मिश्र  के  पावने  पर  उनके  द्वारा  लगाये  प्रतिबन्धों  के  बारे  में  सूचित

 कर  दिया  गया  हैं  ।

 भारत  मिश्र  के  बीच  व्यापार  करार  लागू  करने  के  लिये  जो  प्रबन्ध  किया  गया

 है  उसके  अ्रन्तर्गत  मिश्र  से  भारत
 को

 जितना  भी  निर्यात  होगा  उसका  भुगतान  भारतीय  रुपयों  में

 किया  जायेंगा  |  ऐसे  रुपयों  का
 ४०

 प्रतिदिन  भारत  में  व्यय  किया  जाना  है  जब  कि  शेष  ६०  प्रतिशत

 के  लिये  यदि  मिश्र  चाहे  तो  पावनों  में  बदल  दिया  जायेगा  ।  चूंकि  मिश्र  कौर  भारत  के  बीच  सारे

 व्यापार  की  वित्त  व्यवस्था  रुपयों  में  की  जानी  इंग्लिस्तान  सरकार  द्वारा  मिश्र के  पावनों

 की  रकम  पर  लगाये  गये  प्रतिबन्धों  का  भारत-मिश्र  व्यापार  पर  कोई  प्रत्यक्ष  प्रभाव  नहीं  पड़ना

 चाहियें

 यदि  कुछ  कठिनाइयां  उत्पन्न  होती  तो  सरकार  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  प्रवाह

 को  बनाये  रखने  के  लिये  जो  कार्यवाही  करना  वह  आवश्यक  करेगी  |

 भारत  सेवक  समाज

 श्री
 रामकृष्ण

 :
 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 जिलेवार  भारत  सेवक  समाज  के  तत्वावधान  केन्द्रीय  सहायता से  पेप्सू  राज्य
 में

 aa  तक  कुल  कितने  शिविर  लगे  हैं  ;

 शिविरों  में  कुल  कितने  व्यक्ति  उपस्थित

 कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  की
 शौर

 fafacarg,  किस  प्रकार  का  ः  पुरा  किया  गया
 ?

 उपमंत्री  Ho  मो०  :  से
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।  परिदिष्ट  ७,  अनुबन्ध  संख्या  ५२

 शिक्षा  तथा  साहित्यिक  संगठन

 श्री  रामकृष्ण :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  PEYv—YY

 तथा  PEYY—-XE  में  afar  भारतीय  संगठनों  तथा
 में

 से  प्रत्येक  को  कितना

 aan दिया  गया  ?  किन  कन

 मूल  प्रंग्रेजी  में  ।.
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 शिक्षा  उपमंत्री  स०  मो०  :  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल
 पर  रख  दी  जायेंगी ।

 राजस्थान सान

 1८१०.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  ale  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  राजस्थान में  मेंगनी  तांबा  तथा  जस्त  की  कितनी  खानें  चालू हैं  ?

 प्राकृतिक संसाधन  मंत्री  बने  दे०  :  उपलब्ध  सूचना  क्त  राजस्थान

 में  खानों  की  संख्या  इस  प्रकार

 मैंगनीज  न

 लोहा  घ्

 ताबा
 कोई  नहीं

 जस्त  g

 इन  खानों के के
 सम्बन्ध  में  एकत्रित  किये

 जा  रहे  हैं  तथा  यथा  संभव  शीघ्र
 सभा  पटल  पर  रखे  जायेंगे  ।

 त्रिपुरा  में  गैर-सरकारी  हाई-स्कूल

 TS  श्री  बीरेन दत्त  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि

 त्रिपुरा  के  ऐसे  गेर-सरकारी  हाई-स्कूलों  के  नाम  जिनको  १९  ४५४५-५६ में  सरकार

 से  धन  का  ग्रीन मिला

 प्रत्येक  को  कितना  धन  दिया  गया

 प्रत्येक  को  राशि  किस  आधार  पर  वितरित  की  जाती

 क्या  किसी  स्कूल  को  कोई  राशि  मिल  चुकी  है
 ?

 उपमंत्री  Ho  सो ०  :

 क
 )

 से  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही

 हूं  तथा  यथा  प्राय  सभा  पटल  पर  रख

 secs  में  ate  तथा  व्यवस्था

 1८१२  श्री  बेलोराम  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९५५-५६  में  दिल्ली  में  कितनी  हत्याएं

 इन  हत्यारों  में  से  कितनी  में  आग्नेय  व्यवहार  में  लाये  गये
 ?

 गह-काम  मंत्रालय  में  मंत्री

 ge  १९५६  (३१-७-१९५६  TH)
 Yo  देश

 Vv

 श्रीवास  संबंधी  सुविधायें

 प८१३  श्री  वें०  प०  नायर :  क्यानई-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 बावकार-कोचीन

 सरकार  के  पास  श्रीनगर  नगर  के  बेन  बनाने  वालों

 को  प्रगति  सुविधायें  प्रदान  करने  का  कोई  कार्यक्रम  भ्र ौर
 me  चक

 मूल  अंग्रेजी  में  ।

 8-218  L.  5.-56
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 यदि  तो  योजना  के  ब्यौरे  क्या  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  श्र  न्नावनकोर-कोचीन

 सरकार  ने  अ्ंटिगल  के  बर्तन  fantail  तथा  कर्मचारियों  के  सौ  परिवारों के  लिये

 arara  निर्माण
 की

 योजना  बनाई है  ।  ख  व्यय  समेत  कुल  व्यय  की
 को

 सरकार  बिना  सूद

 लिये  झ्र ग्रिम  ऋण  के  रूप  में  देगी
 जो

 कि  पच्चीस  समान  किश्तों  में  लौटाना  होगा
 ।  योजना को  श्रटिंगल

 नगरपालिका  द्वारा  कार्यान्वित किया  जायगा

 लोहा  वयस्क

 ८१४.  श्री  भ्र निरुद्ध सिह  :  कया  प्राकृतिक  संसाधन  श्रौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उदयपुर  डिवीजन  में  अरावली  पहाड़ियों  के  काले  मगरा  क्षेत्र

 के  निकट  विपुल  मात्रा  में  लोहे  के  निक्षेप  प्राप्त  होने  की  संभावना  कौर

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  खनिजों  की  खोज  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही
 कर

 रही  हु
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  दे०  :  भूतत्वीय  सर्वेक्षण

 विभाग  के  पास  कालेमगरा क्षेत्र
 में  श्रयस्क पाये जानें की पाये  जाने  की  कोई  निश्चित  जानकारी  नहीं  है  ।

 फिर  भ्र राव ली की  पहाड़ियों  में  कच्चे  लोहे  के  भंडार  पाये  गये  हैं  ।

 भारतीय  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग  का  PEYE—NY  के  क्षेत्र-कार्य-काल
 में  उदयपुर

 डिविजन  में  कच्चे  लोहे  के  अधिक  श्राद्ाजनक  में  खोजें  करने  का  प्रस्ताव है

 खनिज  निक्षेप

 ८१५  श्री  बलवन्त  सिह  महता  :
 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अभी हाल  में  हुये
 सर्वेक्षण

 के
 परिणामस्वरूप

 जावर  क्षेत्र  में  सीसा  जस्ते
 को

 छोड़  कर  wea  खनिज  लगभग  कितनी  मात्रा  में  मिले

 खनिजों  का  सर्वेक्षण  कब  तक  पूरा  हो  जाने
 की

 तराशा

 कितनी  दूर  तक  इस  खनिज  के  मिलने  के  arent मिले  हें  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  दे०  :  से  सीसे  तथा  जस्ते  के

 लगाया गया  है  ।  यह  निश्चित  नहीं  बताया  जा  सकता  है  कि  जावर  क्षेत्र  का
 सर्वेक्षण

 कब  पूर्ण  होगा |

 उन  क्षेत्रों  का  विस्तार  जिनमें  खनिजों  के  चिन्ह  पाये  गये  सर्वेक्षण  समाप्त  होने  के  पश्चात  ही  जाना

 जा  सकेगा  |

 निरीक्षक  सहायक  आयकर  आयुक्त

 ८१६.  श्री  भागवत  झा  आजाद  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 \  परिवीक्षाधीनों के  प्रशिक्षण  के  प्रभावी  निरीक्षक  भ्रामक  सहायक  अ्रायक्त के के  क्या

 कार्य

 उनके  प्रभार  में
 प्रौसतन  कितने  प्रशिक्षार्थी  हैं

 !

 अंग्रेजी
 में  ।

 10re.

 2Indian  Geological  Survey.

 3Mineral  Deposits.



 २२  PENS  लिखित  उत्तर  PER

 कौर  व्यय  मंत्री  fo  स०  :  we  अपेक्षित

 कारी  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  ७,  ध्नबन्घ ज  संख्या  ५३]

 सेनिक  इंजीनियरिंग  सेवा  में  ठेकेदारों  के  न  चाय  गये  बिल

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  काम  समाप्त  हो  जाने  पर  भी  सैनिक  इंजीनियरिंग सेवा

 घि कार यों के  पास  sa  भी  ठेकेदारों को  बहुत  से  बिल  चुकाने दोष

 यदि  तो  लाल  किला  दिल्ली  परियोजना डिवीजन  के  गैलियन  इंजीनियर  द्वारा

 कय  गये  कार्यों  के  इस  समय  कितने बिल  दोष

 ये  बिल  कितनी  safe  से  बकाया

 शीघ्र  भुगतान  के  लिये  सरकार  क्या  कायवाही  करने  का  विचार  कर

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  मजीठिया )  जी  नहीं

 ११

 ग्यारह में  केवल  पांच  कार्य  समाप्त  हो  जाने  के  पश्चात  से  मास  से  अधिक  अवधि
 से  लम्बित हैं  ।  इन  पांचों  मामलों  ठेकेदारों  ने  बिल  प्रस्तुत  नहीं  किये  जो  कि  सरकार  को

 बनाने  पड़े  ।  य॑  कैदियों  ने  स्वीकार  नहीं  किये  जिसके  कारण  वे  मध्यस्थ  निर्णय  को  भेजे  गये  तथा

 न्यायालय  कार्यवाही  हुई  ।  इन  पांचों  मामलों  में  प्रविष्ट  अवधि  १४  मास से  RI ATs I ्  है

 वित्त  मंत्रालय  तथा  प्रतिरक्षा  लेखों  के  महानियंत्रक  के  परामर्श  पत्रिकायें  विलम्ब

 को  दुर  करने  के  सम्बन्ध  में  प्रभारी  इंजीनियर  ने  निम्न  कार्यालयों  को  विस्तृत  आदेश  जारी  कर  दिये
 कार्य  समाप्ति  पर  ठेकेदारों  द्वारा  किये  गये  दावों  waar  संतोषजनक  काय  करने  के  कारण

 मध्यस्थ  निर्णय  अ्रथवा  न्यायालय  कार्यवाही  से  हुए  विलम्ब  सरकारी  हितों  की  सुरक्षा  के  लिये
 तथा

 सरकारी
 निधि  के  उचित  तथा  प्रभावोत्पादक उपयोग  के  अप रिहा यें हैं  ।

 तस्कर  व्यापार

 1८१८.  श्री  दी०  चल  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मई  तथा  जन  १९४५६  मास  में  पश्चिमी  बंगाल  सीमा  पर  कितने  तस्कर

 व्यापारी पकड़े  गये

 कुल  कितने  मूल्य  की  वस्तुयें  जब्त  की  गई

 उनमें  से  मुख्य  वस्तुयें  क्या

 कितने  तस्कर  व्यापारियों  को  दण्ड  दिया  गया  है  ?

 कौर  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  श्र०चं०  :  मई  तथा

 PEUG  में  कोई  भी  तस्कर  व्यापारी  पश्चिमी  बंगाल  सीमा  पर  पकड़ा गया  था  ।

 one
 सक्षम  सीमा  शुल्क  पदाधिकारियों द्वारा  इस  भूमि  सीमा  शुल्क  अधिनियम

 अधीन  afrardl et ratT का  प्रयोग  करते हुये  9,24,  ६००  रुपये  की  वस्तुयें  जब्त  की  गई  थीं
 |

 फूक  की  चटाइयां
 पाक  तथा  भार  य  मुद्रा  तथा  सुती  वस्त्र

 मुख्य  वस्तुयें  थीं

 ra  wats  fair  eer  मुकदमे के  लिये  कोई  भी  तस्कर  व्यापारी नहीं  भेजा

 गया
 ।

 भ्रधिकांश  मामले  स्थापित  नहीं  किये  सके  क्योंकि  उन  मामलों  के  व्यक्तिगत

 रूप  से  छोटे-छोटे  होने  अथवा
 सीमा  के  पर्याप्त  दूरी  पर

 उनको  नियमों  के  साबित

 करना  कठिन  था  |
 नाना

 प्रंग्रेजी में  ।



 ११६४  लिखित  NOTES  २२  १९४६

 छावनी  ate

 ८१९.  श्री  भवत  दर्शन :
 a  प्रतिरक्षा  मंत्री  ३०  PRUE  के  तारांकित  seq  संख्या

 १८०६  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 लाहौर  कौर  चकराता  के  छावनी  बोर्डों  की  विकास  योजनाओं  के  बारे में

 नया  इस  बीच  कोई  भ्रान्ति  निर्णय  कर  लिया  गया

 यदि  तो  कया  उनमें  से  प्रत्येक  के  बारे  में  किये  गये  निर्णय  की  एक  प्रति  सभा-पटल
 पर  रखी

 (77)
 मदि  mt  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  तो  कब

 ta  तटीय  हो
 जानें

 की

 की  जा  सकती  है  ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  :

 (@)
 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  इन  तीन  छावनियों  को  अस्थायी

 तौर  पर
 बांटी  गई

 राशियों  का

 विवरण
 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 परिशिष्ट  ७,  अनुबन्ध  संख्या  ५४]

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 हायर  सेकेन्डरी सकल

 1८२०.  पंडित  gto  ato  तिवारी :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  geyy-  भद

 में  हायर  सेकेन्डरी  स्कूलों  तथा  बहु्रयोजनीय

 स्कूलों

 में  परिवर्तित हाई  स्कूलों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  कोई  सूचना  प्राप्त हुई

 हायर
 सेकेन्डरी

 तथा  बहु प्रयोजनीय  स्कूलों के  परिवर्तन  तथा  चुने  हुये  सेकेन्डरी

 स्कूलों  के  सुधारों  में  क्या  मूल  वैभिन्य  है
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  Ao  Ato  ate  एक  विवरण सभा  पटल  पर
 रखा  जाता

 परिशिष्ट  ७,  अनुबन्ध  संख्या  ५४]

 बेदी  सम्पर्क  विभाग

 1८२९२  श्री  कृष्णाचायं जोशी  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  ३  १९४५६  को  पूछे  गये  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  90Y  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सांस्कृतिक  सम्बन्धों  की  भारतीय  परिषद्  तथा  वैदेशिक  सम्बन्ध  विभाग में  कोई

 समन्वय  होगा

 इस  विभाग  कुल  कितनी  राद  श्रावत्तेक  तथा  व्यय  के  रूप  में
 व्यय

 हु  सका
 गया

 हू
 /

 १शिक्षा  उपमंत्री  स०  मो ०
 सांस्कृतिक  _  सम्बन्धों

 की
 भारतीय

 परिषद् एक  स्वायत्तशासी  संस्था  हे  कार्यों  के  अपने  कार्यक्रम  स्वतन्त्र रूप  से

 स्वयं  बनाती यद्यपि  यह  जब  आवश्यक  समझती  है  तब  इस  विभाग  का  परामर्श  लें
 लेती  है  ।

 विभाग  र
 — —%—2ENE HT को  बनाया गया  था  ।  ऐसा

 विचार
 है  कि  १९४६-५७  में

 ८७,५००  रुपये  ४  व्यय  होगा  |  भ्रनावत्तेक  भी नहीं है

 श्रन्घों  की  संख्या  का  सर्वेक्षण

 3 नब  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 : 15८२

 देशी  में  अन्धे  लोगों
 के

 प्रस्तावित  नमूना
 सर्वेक्षण

 में
 कितनी

 प्रगति
 हुई

 ग्रोवर

 1  मूल  प्रंग्रेजी  में
 ।



 लिखित  उत्तर  ae २२  PEXK

 इसके  ब्यौरे कया  हैं  ?

 गंशिक्षा  उपमंत्री
 स०  मो०

 :
 कौर  उपयुक्त  प्रदनावलि  बनाने

 के  लिये एक  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  की  गई  है  ।

 मणिपुर  के  कुंवारी

 1८२४  श्री  रीडिंग  किलिंग
 :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  तीन  वित्तीय  वर्षों  में  प्रविधिक  कमंचारियों की  अनुपलब्धता

 के  कारण  मनीपुर  विकास  कार्यक्रमों  पर  बहुत  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  कितने  प्राविधिक  कर्मचारियों  की  आवश्यकता

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रविधिक  कर्मचारियों  की  भरती
 के  लिये  मनीपुर सरकार  के  विज्ञापनों

 से  कितने  शभ्रावेदनपत्र  प्राप्त हुये  ;  कौर

 इसी  wafer  में  कितने  श्रभ्यथियों  का  इंटरव्यू किया  कितने भरती  किये  गये
 तथा  कितने  अ्रस्वीकार कर  दिये  गये  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय
 में

 मंत्री  :
 से  (

 की  जा  रही  है  तथा  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख

 भ्रपेक्षित  जानकारी  एकत्रित

 सरकारो  छात्रवृत्तियों  पर
 विदेश

 भेजे  गये  विद्यार्थी

 ८२४.  Sf  श्री  बाल्मीकी :

 ‘ait  मु०  इस्लामुद्दीन :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  की  विभिन्न  छात्रवृत्ति  योजनाओं  के  अन्तर्गत  RENE  से  अरब  तक  कितने
 विद्यार्थी  भ्रध्ययन  के  लिये  विदेश

 उनके  भ्रध्ययन के  विषय  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  दिक्षा  प्राप्त  करके  लौटने  पर  उन्हें  बेकार  बैठना  पड़ता  है  उन्हें

 यथायोग्य काम  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हें  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  Ho  सो०  :  चौंतीस  ।

 एक  विवरण  सभापटल  पर  रख  दिया  गया  है
 ।

 परिशिष्ट  ७,  अनुबन्ध  संख्या  ५६]

 ait  तक  कोई  परिवाद  प्राप्त  नहीं  ।

 seq  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 कोलम्बो  योजना

 ८२६.  श्री  बाल्मीकी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों  में  १९४५६  कोलम्बो  योजना  के  ्  कितने  विशेषज्ञों

 की  सेवायें  प्राप्त  की  ly

 स  अवधि  में  कितने  विद्यार्थियों  को  कोलम्बो  योजना  के  श्रन्तगेत भारत  से  बाहर

 विशेषज्ञता  प्राप्त  करने  के  लिये  भेजा  शर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  कितना  धन  व्यय  करना  पड़ा
 ?

 मल  अंग्रेजी  में  ।

 1Teehnical.



 RPEq  लिखित  उत्तार
 २२  १९४६

 प्रधान
 मंत्री  तथा

 वैदेशिक  कार्य  तथा  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल
 :  १०२

 सूचना  इकट्ठी
 की

 जा  रही  है  कौर  मिलते  ही  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायगी  ।

 जनसंख्या  के  आंकड़े

 1८ २७.  श्री  कृष्णाचार्य जोशी  :  नया  गृह-किये मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  जनसंख्या

 के  आंकड़ों के  सुधार  के  लिये  महा पंजीयक के  क्या  कार्य  हैं  ?

 मंत्रालय
 में  मंत्री  :  महाप॑जीयक

 जो  पदेन
 जनगणना  आयुक्त  भी

 सांख्यकी  तथा  जनगणना  ,  जनसंख्या  सांख्यकी  का  कार्य  करने  वाले  संगठन  के  प्रधान
 हें  |

 बाय यान

 1८२८.  श्री  दी०  च०  शर्मा  क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 geyy—  ५६
 में  वायु  सेना  के  पुराने

 विमानों
 के

 स्थान
 पर

 नये
 विमान  रखने  के

 सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  कौर

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  कुल  कितने  विमान  खरीदे  जायेंगे
 ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री
 पुराने  विमानों  को  बदलने  के  set  पर

 सरकार  लगातार  पुनरीक्षण  करती  ।

 )  पूछी  गई  यह  जानकारी  बताना  लोकहित  में  नहीं  होगा  ।

 दिव्यास्त्रों का  प्रख्यात

 ८२९.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  व्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 FEUY-UE  में  विदेशों  से  कुल  कितनी  राशि  के  दास्त्रास्त्र  किये  कौर

 PEYS—UY A TAT में  रायात  किये गये  शस्त्रों  का  मूल्य क्या  था  ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  जानकारी  बताना  लोकहित

 में  नहीं है  ।

 गहन  feTaaT  विकास

 पांडे  श्री  रामकृष्ण  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  PEYY—UG

 में  गहन  शिक्षा  विकास  योजना  में  विभिन्न  राज्यों  को  केन्द्रीय  सरकार ने  राज्यवार  कुल  कितनी

 धनराशि WaT  में  दी  थी  ?

 दिक्षा  उपसंत्री  स०
 मो०  :  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 परिशिष्ट  ७,  अनुबन्ध  संख्या  ५७]

 farfarat  की  बेकारी

 1८३१  श्री  रामकृष्ण  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  PEYY—US

 में  शिक्षित  बेकारी  दूर  करने  के  लिये  देहाती  क्षेत्रों  में  कुल  कितने  प्राध्यापक  राज्यवार  नियुक्त  किये
 गये  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  स०  Ato  एक  विवरण सभा  पटल पर  रखा  जाता  है  ।

 परिशिष्ट
 ७,

 अनुबन्ध  संख्या  ८  |

 मल  भ्रंग्रेजीਂ  में  ।



 २२  अगस्त  PEXK
 लिखित  उत्तर

 ११६७

 पंजाब में  केन्द्रीय  उत्पादन शुल्क  विभाग

 श्री  दौ०  चं०  शर्मा  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क
 पंजाब  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  प्रनुसूचित

 ख़ादिम  जातियों  के  कितने  व्यक्ति  हें  तथा  वह  किन  पदों  पर

 इनमें  कितने  कर्मचारी  geal

 इसके  मुख्य  कारण  क्या  हे
 ?

 राजस्व  site  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  to
 चं०  :

 कौर  अपेक्षित

 जानकारी  का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  ह  ।  [  परिशिष्ट ७,  श्रतुबन्ध
 संख्या  xe |

 दिल्ली  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  समाहित  कार्यालय  के  ग्रन्तगंत  grat  है
 जिसमें  हिमाचल  अजमेर  तथा  जम्मू  ae  काइमीर

 राज्य  नियुक्तियां  तय  स्थायीकरण  सभी  श्रेणियों  में  समाहर्ता  कार्यालय  के  arene  पर  किये

 जाते  राज्यवार  नहीं
 ।

 कुछ  दिन  पूर्व  के  विस्तार  के  कारण  इस  तथा  समाहर्ता  कार्यालयों
 में  पद  अभी  अ्रस्थाई  हैं  तथा  अ्रनुसूचित  जाति  तथा  ख़ादिम  जाति  के  व्यक्तियों  को  भी  शरापना

 स्थान  कराने  पर  स्थायित्व  के  लिये  अन्य  व्यक्तियों  से  प्रतिद्वन्द्विता  करनी  पडती  हे  ।  इसक

 रिक्त  अनुसूचित  जाति  तथा  अ्रनसचित १७ 6५  शभ्रादिम  जाति  के  बहुत  कम  व्यक्ति  स्थायी  होते  हैं  क्योंकि

 उनमें  से  बहुत  से  अपने  स्थानों  पर  रह  नहीं  तथा  स्थायी  होने  के  अधिकारी  होने से  पहले

 ही  विभाग  को  छोड  देते  हैं  ।  क्योंकि  उनके  स्थान  पर  नये  व्यक्ति  भरती  किये  जाते हैं  इसलिये

 वह  प्री  स्थायी  पद  के  स्थान  पर  नहीं  रह  पाते  हैं  ।

 भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  चौकियाँ

 सरदार  इकबाल  सिह  :

 |  ह  सरदार  श्रकरपुरी
 :

 श्री  दी०  चं०  दार्मा

 व्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  तथा  राजस्थान
 की

 भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  दस्तूरों  के  तस्कर-व्यापार

 को  रोकने  के  लिये  कितनी  चौकियां

 ये  चौकियां किन  स्थानों  पर

 प्रत्येक  स्थान  पर  geuy  तथा  १९५४५  तस्कर  व्यापार  के  कितने  मामले  पकड़े
 गये थे  ?

 राजस्व  कौर  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  च०  अधिसूचित  भूमि  सीमा

 शुल्क  स्टेशनों के  भारत-पाकिस्तान  सीमा पर  बि स्त्मों झ  का  तस्कर  व्यापार  रोकने के

 लिये  राजस्थान  में  ८  चौकियां  तथा  पंजाब  में  १३  चौकियां  ह  ।

 अधिसूचित  स्टेशनों  की  सूची  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  परिशिष्ट  ७,

 ध्रनुबन्ध  संख्या  ६०]  ।
 अन्य  चौकियां  समस्त  सीमा  के  साथ  आक्रामक  स्थानों  पर

 उनके  नाम  बताना  लोकहित  में  नहीं

 अंग्रेजी  में



 Res
 लिखित

 उत्तर  २२  WAT,  PeUg

 १९५४  तथा  १९४५४  में  तस्कर  व्यापार के  पकड़े  गये  मामलों  की संख्या नीचे  दी

 ५  ह  ए

 वर्ष  पंजाब
 2euy

 राजस्थान

 geyuy
 १७७

 कोई  नहीं
 R ko  २४ े

 सांस्कृतिक  मिशन

 इकबाल  सिंह
 :

 1८३४,
 {  सरदार

 rate

 :

 की  कपा  करेंगे  ?
 क्या  दिक्षा  मंत्री  Pays  में  विदेशों  में  सांस्कृतिक मिशन  भेजने के  कार्यक्रम  के  बारे  में  बताने

 दिक्षा  उपमंत्री  म०  मो ०  :  भारत  सरकार  ने  अफगानिस्तान  के  अफगान
 जशन

 समारोह  में  भाग  लेने  के  लिये  भारतीय  खिलाड़ियों  का  एक  प्रतिनिधि  मंडल  भेजने  का

 निचय  किया  atc  रूस  में  भी  भारतीय  शिक्षाशास्त्रियों  का  एक  प्रतिनिधि मंडल  भेजने  का
 निश्चय  किया  गया  है  |

 wea  प्रतिनिधि  मंडल  भेजने  के  प्रशन  पर  भ्र भी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 वायु  प्रतिरक्षा  रक्षित  सेना

 1८३४५.
 _  सरदार  इकबाल  सिंह

 सरदार  wary  :

 क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  ११  PUR  को  पूछे  गये  तारांकित प्रश्न  संख्या  २१४८  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कभी  तक  वायु  प्रतिरक्षा  ford  सेना  में  कुल  कितने  व्यक्ति

 पंजीबद्ध किये  गये  हैं  ?

 प्रतिरक्षा संगठन  मंत्री
 :

 इसके  लिये  बड़ी  संख्या  में  प्रार्थना पत्र  प्राप्त  हुये

 हैंतो  उनकी  छानबीन हो  रही  है  ।  औपचारिक  पंजीयन  तभी  श्रारम्भ  होगा  जब  सब  प्रार्थना पत्रों
 की  छानबीन हो  चुकेगी  ।

 राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण

 1८३६.
 Sf  सरदार  इकबाल  सिंह  :

 सरदार  श्रकरपुरी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  ३०  PeYS BTS को  पूछे  गये  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  १५८८  के  उत्तर के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पंजाब  में  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण
 के  १०  वें  दौर  के  कार्यक्रम  के

 लिये
 कौन  से  २६६  गांव  चुने  गये  हैं

 ?

 मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  तथा  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  पंजाब  में

 राष्ट्रीय  सर्वेक्षण के  १०वें  दौर  के  कार्यक्रम के  लिये  चुने  गये  गांवों के  नामों  को  बताने  वाला  एक

 विवरण सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  |  परिशिष्ट  ६७,  अनुबन्ध  संख्या  ६१]

 ख़ादिम  जातियों  का  समाज

 1८३७.  श्री  भीखा भाई  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 "

 (=)  क्या  केन्द्रीय  तथा  राज्य  समाज  कल्याण  बो  ों  ने  किसी  भी  राज्य  में  झ्रादिम  जातियों

 के  समाज  कल्याण  के  लिये  कोई  योजना  प्रारम्भ  की  है  ;

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  राज्य  के  ख़ादिम  जाति  क्षेत्रों  तथा  अनुसूचित  क्षेत्रों  में

 झ्रादिम  जाति  के  लोगों  के  लिये  भी  कोई  कार्य  प्रारम्भ  किया  ak

 यदि  तो  इसके  कारण  ?

 अंग्रेजी  में  ।



 २२  PERE  लिखित  उत्तार  PEE

 fret  उपमंत्री  झ्०  सो०  तथा  .  बोर्ड  ने  अनुसूचित क्षेत्रों  में

 कल्याण  विस्तार  परियोजनाएं  चलाई  हैं  किन्तु  वे  केवल  ख़ादिम  जाति
 अथवा  केवल गैर  ख़ादिम

 जाति  के  लोगों  के  लिये  नहीं  हैं  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 हिन्दुस्तान  एम  रक्नरापट  लिमिटेड

 1८३८.  श्री  मीडिया गौडा  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सत्य  है  कि  हिन्दुस्तान  एयरक्राफ्ट  लिमिटेड  में  एक  जर्मन  डिजाईनर  कुछ

 विशेषज्ञों  के  साथ  लाइन  विमानਂ  बनाने  का  प्रयत्न  कर  रहा

 यदि  तो  उसके  साथ  कितने  वर्ष  का  संविदा  किया  गया
 ae

 पहला  विमान  कब  तैयार  हो  जायेगा
 ?

 यह  निश्चय  किया संगठन  मंत्री  :  से  जी
 हा ं॥

 एयरक्राफ्ट  में  भारत  में  विमानों गया  हैं  कि  एक  जमीन  विमान  विशेषज्ञ  टीम  को  हिन्दुस्तान

 किया  जाये के  डिजाइन  बनाने  तथा  विकास  करने  के  लिये  नियुक्त
 विमानों  के  डिजाइनों की  योजनाओं

 पे
 ।  कुछ  विशेषज्ञ झा  चुके  हैं

 कुछ  शीघ्र  ही  art  वाले  संविदा  की  विस्तृत  शर्तें  तथा  सेनिक

 का  बताना  जनहित  में  नहीं  है  ।

 लोक  सहायक  सेना

 1८३६.  श्री  दी०  च०  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  safes  के  लिये  लोक  सहायक  सेना  के  विस्तार  की

 योजना
 को

 तैयार  किया जा  चुका

 यदि  तो  उसका  विवरण  ?

 प्रतिरक्षा संगठन  मंत्री
 :

 लोक  सहायक  सेना  में  जिसका  कि  १  PeXZ

 को प्रारम्भ  किया  गया  उस  waft  में  ५  लाख  आदमियों  को  प्रशिक्षण देने  का  विचार

 गया है  ।  प्रतिवर्ष  १  लाख  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  दिया  जायेगा
 ।  किन्तु इस  समय  लोक

 सहायक
 सेना के  विस्तार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  इस  बात  को  पांच  वर्ष  के  ब  ही  देखा  जायेगा

 ।

 न
 c

 arf

 1८४०.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEVY  में  कितने  भूतपूर्व  सैनिकों  को  सैनिक  सैनिक  विभागों में  नौकरी
 vy

 रि

 इस  वर्ष  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  क्या  पग  उठाये जा  रहे

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  १९५५  के  दौरान  में  सरकारी तथा &

 गैर-सरकारी  सेवाओं  में  १५,०३६  भूतपूर्व  सैनिकों  को  नौकरी  दिलाई  ई  है  |

 इन  लोगों  के  लिये  नौकरियां  तलाश  करने  के  लिये
 लगातार  कोशिश  की  जा  रही

 |

 मूल  भ्रंग्रेजी  में  ।



 १२००
 लिखित  उत्तर  २२  LENE

 डुंगरपुर  कौर  बांसवाडा  जिलों  में  अनुसूचित  श्रादिम  जातियां

 श्री  भीखा  भाई  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  €  १९५६  को  पूछे  गये  श्रतारांकित
 प्रश्न  संख्या  ८२० के  उत्तर  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार ने  ड  भरपूर  बांसवाड़ा  जिलों  में  अनुसूचित  जातियों  की  जनसंख्या

 के
 झ्रांकड़ों

 का  पुनरीक्षण  कर  लिया  और

 यदि

 तो  क्या  पुनरीक्षित  ग्राहकों
 को

 दिखाने
 वाला

 एक  विवरण
 सभा  पटल

 पर
 रखा  जायेगा

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :
 जी  नहीं  ।

 परन  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 बांसवाड़ा  निर्वाचन  क्षेत्र

 1८४२.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बांसवाड़ा  के  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  को  भ्रनुसुचित शभ्रादिम  जाति  क्षेत्र  के  रूप

 में  सुरक्षित करने  के  लिये  कोई  अभ्यावेदन प्राप्त  हुमा  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कारवाई  की  गई

 क्या  परिसीमन  भ्रायोग  ने  इस  पर  कोई  ध्यान  दिया  है  ?

 तथा  श्रल्पसंख्यक-कायं मंत्री  जी

 तथा  भूतपूर्व  परिसीमन  rat  ने  १६  Payuy  को  भ्र पनी  उदयपुर
 की  बैठक में  इस  भ्रभ्यावेदन पर  विचार  किया  था  ।  उनका  यह  मत  था  कि  राजस्थान  में  अ्रनुसुचित

 ख़ादिम  जातियों  की  जनसंख्या  इतनी  नहीं  है  कि  उसमें  उनके  लिये  एक  सुरक्षित  संसदीय  स्थान

 रखा  जायें  ।

 विमानों का  क्रय

 ८४३.  श्री  रघुनाथ  fag:  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच

 है  कि  भारत  ने  प्रशिक्षण  प्रयोजन के  लिये  अमरीका  से  ३०  पुराने  विमान  खरीदे  हैं
 ?

 ३०  वाययान  खरीदने प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  :  यू०  एस०  वायुसेना  से

 के  लिये  आदेश  दिये  गये  हैं  ।  यह  वायुयान  कभी  तक  भारतीय  वायु  सेना  श्र  अरन्य  कई  देशों  की  वायु

 में  प्रयोग  में  लाये  जा  रहे  हैं  भ्र प्रचलित नहीं  हैं

 तम्बाक पर कर ध पर  कर

 Foxe,  श्री  संगण्णा
 :

 कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  कलकत्ता  कलेक्टर  के  उड़ीसा  सकील  से  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  प्राप्त  sar  है  कि  निजी

 खपत  के  लिये  छोटे-छोटे  पहाड़ी  इलाकों  में  छोटे  पैमाने  पर  जो  तम्बाक्  बोया  जाता  है  उसे  कर  से

 मुक्त  कर  दिया

 यदि  तो  ऐसे  क्षेत्रों  के

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  निश्चय  किया

 राजस्व  और  प्रतिरक्षा व्यय  मंत्री
 चं०  :

 नहीं
 ॥

 तथा
 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता

 ।

 मूल  ast  में  ।



 २२  १६५६  लिखित  १२०१

 सव स्व दान  ग्राम

 1८४५.  श्री  संगण्णा
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री
 २६  १६५६  को  जिला  कोरापुर  )

 में  सर्वस्व दान  ग्रामों  के  बारे  में  पूछे  गये  श्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  २४३७  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  उन  ग्रामों  के  लिये  २  लाख  रुपये  का  ्  देने  की  कोई  योजनाएं

 भेजी गई

 यदि  तो  वे  कसी  योजनाएं

 उनको  कहां  तक  कार्यान्वित किया  गया

 \) ~ ha {Tea aT aqz

 se

 pI4 ae (  DAL VI TTT ) ratty |
 से  सूचना

 संग्रहीत
 की  जा  रही

 है  कौर  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी

 मनी पर  सचिवालय  करमचारी

 Tare.  श्री
 किलिंग

 :  व्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (#)
 इस  समय  मणिपुर  सचिवालय  में  कितने  लोनार  डिवीजन  तथा  कितने  rox  डिवीजन

 उनको  कितना  वेतन  तथा  wea  भत्ते  ate  मिलते

 उनके  वेतन  तथा  भत्ते  त्रिपुरा  तथा  श्रीराम  के  सचिवालयों  के  क्लर्कों के  मुकाबले
 में  कितने

 उनको  वर्तमान  वेतन  तथा  भत्ते  किस  तिथि  से  मिल  रहे

 मंत्रालय में  मंत्री  :  मणिपुर के  सचिवालय  में  '३१

 १९५६  को  ५२  डिवीजन  तथा  २०  sere  डिवीजन  कल  थे
 ।

 sax  डिवीजन  पलकों  का  वेतन  क्रम  Go—¥—2Go—Y—2sSo  है  भ्रौर

 डिवीजन  क्लर्कों  का  ५५-३-११८-४-१३०  है  ।  इसके  अतिरिक्त  उन्हें  निम्नलिखित  दरों  के

 हिसाब से  महंगाई  भत्ता  भी  मिलता है

 वतन
 ७

 महंगाई  भत्ता

 इसे  ३०  रुपये तक
 *  वेतन का  ४०  ६  रुपये

 दे  Go  तर्क  वेतन  का  २०  प्रतिशत ६  रुपये

 दम  a  १००  रुपये  तक  वेतन  का  १४  प्रतिशत  1-६  रुपये

 १०१  से  १०००  रुपये  तक  वेतन  का  प्रतिशत

 अपेक्षित  सूचना  संग्रहीत  की  जा  weak  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी

 से  ।

 वर्तमान
 वेतन  क्रम  १-६-५५  से  प्रारम्भ  हुए  हैं  ae  महंगाई  भत्ता

 mat  की  दिक्षा

 1८४७.  श्री मु०  इस्लामुद्दीन  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 की

 शिक्षा  के  लिये
 वर्ष

 eyR- ५७  में  अरब  तक  बिहार  राज्य  को  कोई  सहायता  दी  गयी

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 १२०२
 लिखित  उत्तर  २२  PELE

 शिक्षा  उपमंत्री  मस०  मो०  :  जी  नहीं ।

 अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  पदाधिकारियों  द्वारा  श्रपील

 1८,  श्री qo  do  सोनिया :  कया  गृह-कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 gy

 १९४४-५५  ग्रोवर  PEXY—-NE  खिल  भारतीय  सेवा  तथा  अपीलें  )
 ५

 के  sett  भारतीय  प्रशासनिक सेवा  शर  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  कितने
 कारियों

 ने  भारत  सरकार  या  राष्ट्रपति  के  पास  श्रावेदन  पत्र  दिये  या  उनसे  भ्रमित  की  भ्र

 कितने  श्रीचंदन-पत्र  कौर  कितनी  भ्र पी लें  afters  रूप  से  स्वीकार  हो  गयीं  ?

 मंत्रालय
 में  मंत्री  तथा

 afar
 भारतीय  से

 तथा  १९४५५, पहली  १९५५, से  लागू  हुए  ।  तब  से  भार

 पुलिस  सेवा  के  केवल
 दो  पदाधिकारियों के  श्रावेदन-पत्र  )  राष्ट्रपति  के  नाम  भराये हैं  ।

 यह  श्रावेदन  पत्र  अभी  विचाराधीन हैं  ।  भारतीय  प्रशासन  सेवा  तथा  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  किसी

 भी
 पदाधिकारी  की

 कोई  कपिल  नहीं  are  है  ।

 सरकारी  कार्यालयों का  पुनर्गठन

 श्री  दी०  चं०  फार्मा  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  के  विभागों  के  वर्तमान  ढांचे का  पुनर्गठन
 करने के  लिये  कोई  योजना  लागू  की  जाने  वाली

 यदि  तो  क्या  इसके  फलस्वरूप  अनेक  प्र स्थायी  भ्रसिस्टेंटों  जो  उस  ग्रेड  में  काफी

 समय  से  कार्य  कर  रहे  पुराने  पदों  पर  प्रत्यावर्तित  कर  दिया

 कितने  व्यक्तियों  पर  इस  प्रकार  के  प्रतिकूल  प्रभाव  के  पड़ने  की  संभावना  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  जी

 जी  नहीं  |

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 अ्रसिस्टेंट  ग्रेंड  की  परीक्षा

 श्री  दी०  do  शर्मा  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 नवम्बर
 Rays  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 की  जो
 अ्रसिस्टेंट्स  ग्रेड

 की
 परीक्षा  हुई

 थी

 उसमें  कुल  कितने  व्यक्तियों  ने  meat  प्राप्त

 इनमें  से  कितने  सरकारी  कर्मचारी

 उनमें  से  कितने  इस  समय  भी  श्रसिस्टेंटों  के  ग्रेड  में  कार्य  कर  रहे

 ct  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  भ्र स्थायी  कौर  अस्थायी  रिक्त  पदों  पर  नियुक्त  किया  गया

 मंत्रालय
 में

 मंत्री  :  ११३६  |

 LUV  ।

 २३  ।

 प्रारम्भ  में  ४००  अतिथियों  को  स्थायी  प्रौर
 ४००

 को  रिक्त  पदों
 पर

 नियुक्त

 करने  का  विचार
 है  ।

 लिमन  अ  7

 मूल  र  में  ।
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 1८५१.  श्री  वें०  पर  नायर  :  कया  प्राकृतिक  संसाधन  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  त्रावणकोर

 कोचीन  में  पाये  जाने  वाले  का  ब्यौरा  सभा  पटल  पर  रखने
 की

 कृपा  करेंगे  यह  बतायेंगे
 कि  वहां  इस  समय  कुल  कितनी  प्रश्न  निकाली  जा  रही  है

 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  Fo
 ,

 त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  में  नेडोर
 श्र  पुनालुर के  निकट  पाया  जाता  है

 ।

 इन
 निक्षेपों  का  उपयोग  सफलतापूर्वक  नहीं  किया  जा  सका  है

 ।
 REY.

 में  इस  राज्य  में
 केवल

 रेप  हुं डर वेट  अटक  का  उत्पादन  करा
 at  उसके  बाद  कुछ

 भी
 उत्पादन  होने की  सूचना

 नहीं  मिली  है  ।

 दिल्ली  को  प्राचीन-बवंधदाला

 fsxR  श्री  अनिरुद्ध  सिह  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  ग्रा कर्षित  किया  गया  है  कि  दिल्ली  स्थित  उत्तर

 भारत  की  ढाई  सौ  पुरानी  एतिहासिक  वेधशाला  धीरे-धीरे  नष्ट  हो  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  इसकी  रक्षा  तथा  मरम्मत  के  लिये  कुछ  उपाय  करना  चाहती

 हे
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  ह
 मो०  हां  यदि  इसका  संकेत

 नई  दिल्ली  की  कौर  हैं  ।

 इसको  रक्षार्थ  स्मारक  संरक्षण  शभ्रधिनियम  १९०४ਂ के  अन्तर्गत  at

 का  प्रश्न  विचाराधीन है

 सोना

 1८५३.  श्री  त०  न  विपुल राव  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  ake  ame  गवेषणा  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 geyy  में  EY  की  अपेक्षा  सोने  के  उत्पादन  में  कमी  होने  की  बात  को  ध्यान में

 रखते  हुए  क्या  सरकार  इस  वर्ष  सोने  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  करने  वाली
 ai

 यदि  तो  प्रस्तावित  कार्यवाही  कया  है
 ?

 संसाधन  मंत्री
 के०  दे०

 मालवीय )  कौर  सोने के  उत्पादन
 को  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  इस  वर्ष  कोई  कार्यवाही  करने  वाली  हे

 ।
 मैसुर  कौर  हैदराबाद  के

 सोना खनन  खानों
 की  दशा  के  अनुसार  खानों  के  उत्पादन  को  afer

 सीमा  पर
 बनाये

 रखने  के  लिये  भ्रावश्यक  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  |

 औद्योगिक  प्रशासन

 1८५४.  श्री  ख०  चे  सोनिया :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  औद्योगिक  प्रशासन  कोर्स  की  पढ़ाई  वस्तु  कौर  बंगलोर
 के  इंस्टीट्यूट्स  में

 चालू  हो  गयी

 यदि  तो  दोनों  इन्स्टीट्यूट ों में  कितने  कितने  छात्र  शौर

 मूल  wast  में  ।
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 इस  कोर्स  में  प्रवेश  पान  के  लिये  क्या  क्या  योग्यतायें  हें  ale  कोर्स  की  अवधि  र

 शुल्क  क्या

 दिक्षा  उपमंत्री  स०  मो०  :  कभी  जी  ।

 तथा  (7).  कोर्स  का  पूर्ण  विवरण  इन्स्टीट्यूट  द्वारा  तैयार  किया  रहा है  ।  तथापि

 स्कीम  के  ग्रनसार च्झ  प्रार्थी  इंजीनियरिंग  शौर  तकनीकी  या  उसके  में  स्नातक  हो  उसको

 दो  वर्ष  का  व्यवहारिक  अनुभव हो  |

 वेदिक  गुरुकुल

 1८५४५.  श्री  रामदास  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :.

 क्या  यह  सच  है  कि  त्रावणकोर-कोचीन  सरकार
 ने

 संस्थान  ler  में  एक  वैदिक  गुरुकुल
 की  स्थापना  करने  के  लिये  भूमि  के  एक  टुकड़े  का  पट्टा  मंजर  कर  लिया  कौर

 यदि  a,  तो  बोर्ड  द्वारा  अब  तक  गुरुकुल
 की

 स्थापना
 न  किये  जाने  के  क्या  कारण

 ह्

 शिक्षा  उपमंत्री  स०  मो ०  :
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही

 हे
 alt

 यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी
 ।

 ५५ प्रग्रेंजी  में
 ।



 दैनिक  संक्षेपिका

 २२  अगस्त  Pays]

 विषय  पृष्ठ

 प्रश्नों के  मौखिक  उत्तर  ११५९-८२

 तारांकित  प्रइन  संख्या

 अखिल  भारतीय दिक्षा  सेवा  LUE—Ko १२५४

 QVUY  दिल्ली  में  यातायात  सम्बन्धी  विनियम  ११६०-६१

 १२४५६  भारत  का  भाषा  सम्बन्धी  सवाल  ११६१-६२

 १२५८  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  का  इतिहास  ११६२

 १२५९  प्रादेशिक मुद्रण  दिल्ली  ह  88000.0

 १२६०  गोसा  तसर  सोधा  में  सौरी  सिये  साल  साना  व  से  जाना  ११६  ३-६

 १२६२  ठेकों का  दिया  जाना  ११६४-६५

 १२६  उत्तर  प्रदेश  कौर  विहार  के  बीच  सीमा  निश्चित  करना  PPEU-RE

 १२६५  राजभाषा  भ्रायोग  ११६६-६७

 १२६९४  ee  PPRG—KE

 १२६८९  निर्वाचक  नामावलियों  PL EE-2

 १२७०  oo | Aa Heal  विश्वविद्यालय  के  ¥ 29 2-92

 १२७१  चोरी  छिपे  लाया  गया  सोना  कौर  जवाहरात

 १२७२  तेल की  खोज  ११७४

 2298.0  सेफ  डिपॉजिट  वॉल्ट

 PRON  प्राथमिक  शिक्षा  १  LGX—W9S

 १२७८  शारीरिक  दिक्षा

 22VE  विश्वविद्यालय भ्रनदान  आयोग

 १२८  श्रीराम  प्रतिकरात्मक  भत्ता  १,१७८-७९€

 भ्रमण  सूचना  प्रश्न  सख्या  @

 ११  राजस्थान  में  खड़खड़ाहट की  आवाज

 gen के  लिखित  उत्तर  RkGX—-LRow

 तारांकित  प्रश्न  संख्या

 PRA  ११८२ सेनिक  देहरादून

 १२६१  दिल्ली में  मद्य निषेध  ११८२

 १२६४  लोक  सेवा  झ्रायोग  FkaR—az

 १२६६  शिक्षा  प्रणाली  ११८३

 १२०४५



 PRok

 संक्षेपता ]

 विषय
 पीठ

 प्रश्नों  के  लिखित

 तारांकित प्रश्न  संख्या

 १२६८  अम
 2253.0

 कोणाकं  मन्दिर PRs  -पार्ट

 १२७६  लोक-प्रशासन में  गवेषणा  ११८४

 १२७७  पाकिस्तान  के  राष्ट जनों  का  भारत  में  ११८४

 १२८१  खनिजों की  खोज
 2eayw

 १२८२  राज्य  विश्वविद्यालयों को  अनुदान  ११८४

 १२५८३  विदेशी  उच्च  पदचारियों से  उपहार  Peoy

 १२८४  प्रादेशिक  भाषाओं  में  पुस्तकों  का  भ्रनुवाद  22ay¥

 १२८५  अन्दमान में  बम्बई  के  बसने  वाले  Pkay¥

 १२८६  कलण्डर  सुधार  समिति  का  प्रतिवेदन  PQoy—ag

 १२८५७  हिन्दी  के  टाइप  राइटर  .  ११८६

 १२८५८  डालमिया  दादरी  सीमेन्ट  कम्पनी  लिमिटेड  ११८६

 सांस्कृतिक  छात्रवत्तियां gask  ११८६

 १२६०  कच्छ  के  खनिज  संसाधन  28a

 १२६१  मध्य  पूर्व  के  देशों  से  सांस्कृतिक सम्यक  R259

 VVez ३  छात्रों  वारा  जापान  का सांस्कृतिक दौरा  2e&ay

 १२६४  मकान  कर  2e@a9

 PVeX  सीमा  शल्क  ११८८

 PRE  बद्ध की  प्रतिमा  22a

 १२९७  कुल  सम्पत्ति पर  कर  §&a5—sk

 १२  बुद्ध  स्मारक  Peak

 पंजाब  में  शिविर  लगाने  योग्य  मैदान  ११८६ BREE

 १३००  श्रीराम  तेल  कम्पनी  P25€

 ११८९२  के  ११६०

 तारांकित  प्रदान  संख्या

 प्रदीप  भारत  सेवक  समाज  22&o

 प्रश  शिक्षा  तथा  साहित्यिक संगठन  ११६०-६१

 520.0  राजस्थान में  खाने  P2e2

 करे  nga  में  गैर-सरकारी  TRA  aaund

 ८१२  दिल्ली  में  fafa  तथा  व्यवस्था  ११९१

 सम्बन्धी  सुविधायें  eo Gol ८१३



 १२०७

 संकषपिका  ]

 विजय

 प्रश्नों  के  लिखित

 अतारांकित प्रश्न  संख्या

 Gee  लोहा-भ्रामक  PVEQ

 प्  खनिज  निक्षेप  PER

 द  निरीक्षक  सहायक  ETT  P2e2

 B29  सैनिक  इंजी  निर्यात  रंग  सेवा  में  ठेकेदारों  के  न  चुकाये  गये  बिल  P2eR

 ८११  तस्कर  व्यापार  eo

 ८१९  छावनी  बोर्ड  ११६४

 ८२८  हायर  सेकंडरी  ११६४

 ८२२  वैदेशिक संपक  विभाग  ११६४

 ८२३  श्रन्घों  की  संख्या  का  सवाल

 GV  मनीपुर  के  प्रविधिक  कर्मचारी  P2eyY

 ८२५

 सरकारों

 द्रा्नवृत्ति  पर  विदेश

 मैंने  गये  विदा

 Pky

 ८२६  कोलम्बो  योजना  PERN—EE

 BIg  जनसंख्या के  भ्रांत  ड़े  PRRK

 २८  वायुयान  FVER

 प्र  दिव्यास्त्रों का  PVER

 ८३०  गहन  दिक्षा  विकास  WER

 परे  थ क  दीक्षितों की  बेकारी  PEK

 ८३२  ११९७
 पंजाब

 में
 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  विभाग

 भारत-पाकिस्तान सीमा  पर  चौकियां

 घरे  सांस्कृतिक  frat  ११६८

 प्रे  थ  प्रतिरक्षा रक्षित  सेना  ११६८

 के  राष्ट्रीय नमूना  सर्वेक्षण  Res

 539  Neon  जातियों  का  समाज  कल्याण  R2eo—-EE

 ८३८  हिन्दुस्तान  एयरक्राफ्ट  लिमिटेड  PRET

 SRE  लोक  सहायक  सेना  ११६६

 avo
 भूतपूर्व  सैनिक  ११६६

 च्  क र  कौर  TUATST  जिलों  में  Be Ul  जातियां  १२००

 o¥R  बांसवाड़ा  निर्वाचन  क्षेत्र  १२००

 owe  विमानों का  क्रय  १२००

 owe
 तम्बाकू पर  कर  १२००

 owy  सवस्वदान  ग्राम  १२०१

 घ  ६  मणिपुर  सचिवालय  कर्मचारी  १२०१



 SQos

 ]

 पृष्ठ

 went के  लिखित  उत्तर पी ५  है
 --

 aVg  पंगों की  दिक्षा  १२०१-०२

 OVS  प्रतीत  भारतीय  सेवायों  के  पदाधिकारियों  दवारा  wort  १२०२

 owes  सरकारी  कार्यालयों का  पुनर्गठन  ,  PRoR

 ४०  असिस्टेंट ग्रेड  की  परीक्षा  RROR

 GU  १२०३

 ए  दिल्ली  की  प्राचीन  ee Ey  RRoR

 सोना ८५ रे  RRoR

 ayy  औद्योगिक  प्रशासन  १२०  ३-०४

 ८५  22ow
 वैदिक  गुरुकुल

 hs  ee

 स  ३-२१८  YUR—2P-E-H9—— VEO



 २२  १६५६

 लोक-सभा

 वाद-विवाद

 Q——TRAT TAT  के  अतिरिक्त  कार्यवाही )

 खंड  ७,  १९४६

 (६  से  २५  LeXq)

 1st  Lok  voadna

 द
 उ ज  २) न्

 2
 ्  rites

 HAS  ke

 ||
 ८४

 =  ह् र्
 eVensepesnscears  1

 aaa  जयते
 #  &  \

 ह  ६

 4  -~G
 eat थि

 vw

 cl  dé

 4

 हम
 तेरहवीं  सत्र  १९४६

 ६
 EZ

 ७  में  अंक  १६  से  अंक  ३०  तक

 लोक-सभा  सचिवालय

 नई  दिल्ली

 231  L,  5.57



 Iq44-a4l

 वादविवाद  ६  से  २४५  १९५६]

 तक  &  ZENE

 स्वर  नहर  के  मामले  पर  वक्तव्य  के  सम्बन्ध  में  ¥-€&

 स्थगन

 त्रिपुरा में  बारे  ReQ—Es

 सभा-पटल  पर  रख  गय  पत्र  GeG—EE

 राज्य सभा  से  सन्देश  REE

 उच्चतम  न्यायालय  संख्या  )  .  विधेयक  १००

 राज्य  पुनर्गठन  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  \9oo—ZE

 खंड  २  से  १४  \9oo—-o0R

 खंड  १६  से
 ¥e  श्र  अ्रनुसूचि  ह  हद  ७०  २-१९

 खंड  Yo  से  yo

 खंड  ७१  से  ११४  aaa
 ४  से  ६  WRI—-RE

 दैनिक  संक्ष  पका

 शर्क  १७,  ७  PEUR

 प्राक्कलन

 कार्यवाही  का  सारांश  खंड  ५,  ४  श्र  ४  983.0 ३े

 बिहार  तथा  पश्चिमी  बंगाल  (  राज्य  क्षेत्रों का  हस्तान्तरण  )  विधेयक  io ¥3

 राष्ट्रीय  राजपथ  विधेयक  1७४३

 राज्य  पुनर्गठन  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  OVV—GE

 खंड  २  से  gy  \9V¥—F 3

 खण्ड
 ७१

 से
 Qe a

 अर  अनुसूची ४  से  ६

 खण्ड  ११४  से  १३१  WEE—SK

 दैनिक  संक्ष  पिता  ७८७

 अक  १८,  ८  PEXR

 डा०  Fo  मुकर्जी का  निधन  eok—Eo

 स्टेज  नहर  के
 क

 बार  म॑  वक्तव्य  ७९६०-१४

 दैनिक  संडे  पिता  WES



 R

 तक  LE  &  ZENG  थ

 सभा-पटल पर  रखे  गये  पत्र  '७€७४-€ ८

 राज्य सभा  से  सन्देश  ve

 सभा का  काय  WEG

 स्थगन  प्रस्तावों  के  संबंध  में  WEE

 राज्य  पुनर्गठन  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  में  ७९-८४ २

 e  wEE—GYo खण्ड  २  से  १३१,  भ्रनुसूची  १  से  ६  प्रौर खण्ड  १  ,

 संशोधित  रूप  में  पारित  करनें  का  प्रस्ताव  क  SU

 नदी  ध  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  प्रे-रे

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  e  e  प्र

 दैनिक  संक्ष  e  GEY—-EY

 तक  २०,  १०  ee GS

 स्थगन

 क  ८ अ्रहमदाबाद  की  स्थिति

 कार्य-मंत्रणा

 थक  ८्६्८

 प्राक्कलन

 कार्यवाही  का  सारांश  खण्ड  ५  संख्या  ६  ए

 अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ध्यान

 नेकोवाल  दुर्घटना  के  संबंध  में
 पाकिस्तान  द्वारा  क्षतिपूर्ति  BES—EE

 नदी  बोर्डे

 राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव  ८६६९-७४

 घ७  ४-६८ राज्य  पुनर्गठन  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में

 संबोधित  रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव  ८्€४

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  )
 विधेयक  रख

 का  हटाया  .  Ges

 भारतीय  दंड  संहिता  विधेयक  CE  का
 संशोधन  )

 विचार करने  का  प्रस्ताव  SEG—E LY

 बेकारी  सहायता

 परिचालित करने  का  प्रस्ताव  ११.

 स्त्री  तथा  बाल  संस्था  भ्रनुज्ञापन

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  १८



 €  2E-RV¥ मोटरों  के  पेट्रोल  पर  उत्पादन  शुल्क  के  बारे  में
 प्राय

 घंटे  की  चर्चा

 &  २४-२५ बिहार  तथा  पश्चिम  बंगाल
 क्षेत्रों  का  विधेयक

 दैनिक  संडे  पिका  २६-२७

 श्री  २१,  ११  PENG

 e राज्य-सभा  से  सन्देश  ERE

 का  किये  क  ERE—FZo

 नदी  ats
 राज्य

 सभा  द्वारा
 पारित

 रूप
 yT—  &

 खण्ड  २  से  २४  १  €  ३०-४०

 पारित  करने का  प्रस्ताव  €  ४०

 बिहार  तथा  पश्चिम  बंगाल  क्षेत्रों  का  SETNTCT )  pan

 संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  €  ४४

 amie  जल  विवाद  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  A

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  gv  €  ४५-५४

 खण्ड  २  से  १२३  १  &  ५३-५४

 पारित करने  का  प्रस्ताव  guy

 मोटर  गाड़ी

 संयुक्त  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  €  Lv—9¥

 दैनिक  संक्षेपिका  Gok

 फर्क  २२,  १३  PEXR

 स्थगन

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश
 शर

 बिहार  में  Ev

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र  1919-9८

 राज्य सभा  से  सन्देश  &eg

 अ्रनुसुचित  जाति  a  भ्रनुसुचित  ख़ादिम
 जाति  रादेश

 विधेयक  के
 बारे  में

 याचिका  8८

 श्राधीनस्थ  विधान  संबंधी  भा
 cgat

 fae  Se

 वाद-विवाद  से  aa  निकाले  जाने  के  बारे  में  ,

 कार्य  मंत्रणा

 =  नी
 ad

 वेदन  €1५९€--८०



 द

 तोल  wiz  माप  मानदण्ड विधेयक  €८०

 राष्टीय  राज  पथ

 विचार करनें  का  प्रस्ताव  EqG0—20VY

 PoVy—AVe खण्ड २  से  १०,  अनुसूची खण्ड  १

 संशोधित रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव  Por’

 विस्थापित  व्यक्ति  तथा  पुनर्वास  )  नियमों के  में  प्रस्ताव

 दैनिक  संक्षेपिका  १०३८-३९

 3;  न  2  EUS

 सभा-पटल पर  रखे  गये  पत्र  १०४१

 अनुपूरक  अ्रनुदानों  की  PEXG—-KY  १०४२

 प्रतीक  अनुदानों  की  १९  Y—¥R  १०४२

 प्र नू पूरक  अनुदानों  की  PENT—YY  )  oR

 गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी

 ्रटठावनवां  प्रतिवेदन  १०४२

 fara  संशोधन

 प्रवर  समिति
 को

 सौंपने  का  प्रस्ताव
 PoVR—|S

 बहु-एकक  सहकारी  संस्थाएं  गोधन  )

 राज्यसभा  दारा  पारित  खप  में  1) 14 TAT  करने  का  प्रस्ताव  YowX¥—so

 खण्ड १  wit  २  १०८०-८१

 पारित  करने  का  प्रस्ताव  १०८०

 भारतीय खाल  उपकर  संशोधन )

 राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  में
 में

 विचार
 करने

 का  प्रस्ताव  १०८१-६०

 खण्ड १  से  ४५  १०६०

 रित  करने  का  प्रस्ताव  2oko

 भारतीय  कपास  उपकर
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 लोक-सभा  वाद-विवाद

 Q—--HAATAT  के  अतिरिक्त  कार्यवाही )

 सर<रर<ररूररसरसूरर

 लोक-सभा

 २२  Zeus

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुइ  ।

 महोदय  पीठासीन  हुए

 प्रश्नोत्तर

 भाग १)

 १२२  म०  To

 नियम  समिति

 सरदार  हुक्म  सिह  में  नियम  समिति  की  ७

 १९५६  की
 बैठक  की  कार्यवाही  के  सारांश

 की
 एक  प्रति  सभा-पटल

 पर
 रखता  हूं

 ।  में

 रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एस--२३४७/५६]

 सदस्य की  नज़रबन्दी

 tet  पुलिस  :  इससे  पहले  कि  हम  आगे  कार्यवाही  प्रारंभ  में  एक
 ऐसी  बात  की  are  निर्देश  करना  चाहता  हूं  जिसके  सम्बन्ध  में  इस  सदन  में  कौर  बाहर  चिंता  प्रगट

 की  जा  रही  है  ।  समाचार  पत्रों  में  इस  आशय  के  समाचार  प्रकाशित  हुए  हैं  कि  श्री  श्री  के०  गोपालन

 के  के  के  के  के  के उपवास  जारी रख  रहे  हैं

 अध्यक्ष  महोदय :
 क्या

 माननीय  सदस्य  को  यह  बात  सदन  में  जाने  से  पहले  विदित  नहीं

 श्री  पुच्नस : विदित थी । विदित  थी  ।

 mea  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  मुझे  पहले  सूचित  कर  देते  ।  वह  मझे ए सकते
 थे  ।  चूंकि  यह  बात  इस  सभा  के  एक  महत्वपूर्ण व्यक्ति  के  सम्बन्ध में  इसलिये

 क  पत्र

 माननीय  सदस्य
 को

 बोलने
 की  भ्र नुम ति देता  हूं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।  १२५६
 1..  5.56



 १२६०  २२  १९५६
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 खान  पट्टे  में  रूपभेद  )  नियमों  का  प्रारूप

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  दे०  :
 में  खान  खनिज  तथा

 विकास  )  अधिनियम  १९४८  की  धारा  १०  के  श्रन्तगंत  उक्त  अधिनियम की  धारा  ७  (%)
 के  अधीन

 बनाये  गये  खान  पट्ट  में  रूपभेद  )  नियम  १९५६  के  प्रारूप की  एक  प्रति
 सभा-पटल

 पर
 रखता

 ह  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एस-३४८/५६]

 श्री  बंसल
 )

 :  में
 ag  कहना  चाहता  हूं  कि  चूंकि  यह  प्रारूप

 नियम

 भ्रत्यघिक  महत्वपूर्ण  इसलिये में  सुझाव  हूं  कि  सभा
 में

 नियमों
 पर  चर्चा  करने  के  लिये

 कुछ  समय  दिया  जाये  ।

 tara  महोदय  :  इन  नियमों  के  बारे  में  एक  प्रक्रिया  का  अनुसरण  किया  जाना  होगा  |

 यदि  स्वयं  प्रीमियम  में  कोई  ऐसा  उपबन्ध  है  जो  संसद्  को  उनमें  संशोधन  करने  की  शक्ति  प्रदान

 करता  तो  समय  आवंटित किया  जायेगा  शर  माननीय  सदस्य  अपने  संशोधन भेज  सकते  हैं  |

 इन  प्रारूप  नियमों  का  अ्रनुमोदन  संसद  द्वारा  किया  जाना  है  ।  माननीय  मंत्री  द्वारा  एक  प्रस्ताव

 किया  जायेगा  कि  अनुमोदन  किया  जाये  कौर  सदस्यों  द्वारा  सूचनायें  भेजी  जायेंगी  ।

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  स।म।ात

 उनसठवाँ  प्रतिवेदन

 सरदार  हुक्म सिह
 :  में  गैर-सरकारी  सदस्यों के  विधेयकों

 तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  उनसठवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता हूं  ।

 मोटरगाड़ी  अधिनियम  सम्बंधी  याचिका

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  विश्वनाथ  रेड्डी  एक  याचिका  उपस्थापित  करेंगे  ।  यह  कार्य-सुची

 में  समाविष्ट  नहीं  हैं  तथापि  इसका  अधिक  महत्व  नहीं  है  ।  श्री  ड  केवल  एक  याचिका  प्रस्तुत

 कर  रहे  हैं  प्रौढ़  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  याचिका  देखना  चाहते  हैं  तो  वह  ऐसा  कर  सकते  हैं  |

 श्री  विश्वनाथ  रेड्डी  :
 में  मोटर  गाड़ी  अधिनियम  कौर  sas  oa  बनाये

 गये  नियमों  के  सम्बन्ध में  एक  याचिका  उपस्थापित  करता  हुं  जिस  पर  एक  याचक  के  हस्ताक्षर  हैं  ।

 सदस्य  की  नज़रबन्दी

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  ।

 श्री  gaa:  श्रीमान  मेंने  इसके  सम्बन्ध  में  श्रमिकों  पहलें  इसलिये  नहीं  लिखा  कि  मेरा

 ख्याल  था  कि  हमें  कुछ  जानकारी दी  जायेगी  ।

 महोदय :  नहीं  नहीं
 ।  स्थिति  यह  है  कि  यदि  सुचना  दी  जाती  है  तो  उसकी  प्रतियां

 Tay  |

 माननीय  मंत्रियों  को  भी  भेजी  जाती  हैं  ।  माननीय  मंत्री  के  पास  कोई  जानकारी  होगी  तो  ag  काम

 श्री
 ह

 श्री  गोपालन  को  गिरफ्तार हुए  सात  दिन  हो  गये  हैं  समाचारों  से  ज्ञात  होता

 है  कि  वह  भूख  हड़ताल कर  रहे  हमारे  मित्र  श्री  रेड्डी  वहां  उनसे  मिलने  गये  थे  किन्तु  स्थानीय
 अधिकारियों  ने  उन्हें  नहीं  दी  ।  उनका  स्वास्थ्य  बहुत  गिर  गया  है  कौर  उनकी  लगातार

 नजरबन्दी  से  हमें  काफी  चिता  हो  रही  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री  अथवा  प्रधान  मंत्री  हमें
 तम  स्थिति  की  जानकारी दे  सकेंगे  ।

 ि en rr  a

 भ्रंग्रेजी  में  ।



 २२  QEUE  सदस्य की  नजरबन्दी  १२६१

 श्रेय  उनका  स्वास्थ्य कैसा  है  ?  यदि  कोई  माननीय  चाहे  वह  कोई
 भी  हो  कोई

 करने  पर  हिरासत  में  ले  लिया  जाता  है  तो  इस  बात  की  सूचना  हमें
 दी

 जाती  है
 यदि  ag  जमानत  देने  से  इंकार  करता  है  तो  अधिकारी  उसे  हिरासत में  रख  सकते  हैं  ।  में  चाहता

 हूं  कि  माननीय  मंत्री  उनके  स्वास्थ्य  के  बारे में  कुछ  बतायें  ।  उनके  स्वास्थ्य  की  मौजूदा हालत  के

 बारे  में
 जानकारी  देने

 के
 लिये

 में  माननीय  मंत्री  से  कहू  सकता हूं  ।  माननीय मंत्री  यहां  उपस्थित

 नहीं ei  जो  कुछ  शुभ्रा है  उसे  माननीय  मंत्री  ध्यान  में  रखेंगे  कौर  श्री  गोपालन के  स्वास्थ्य  की

 मौजूदा  हालत के  बारे  में  सभा  को  जानकारी देने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।

 श्री  कामत  :  प्रापर  अभी  .
 यह  कहा  हैं  कि  श्री  गोपालन  को  एक

 अ्रपराध  में  गिरफ्तार  कर  लिया गया  है  मेरा  निवेदन  है  कि  wea  सम्बन्धित  मामले  में  कर्फ्यू
 ग्रोवर  के  उल्लंघन  के  अ्रपराध  में  दो  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये थे  ।  न्यायाधीश  ने  भ्र पने  निर्णय

 में  यह  कहा  है  कि  कर्फ्यू  west  का  उल्लंघन  कोई  ATT  नहीं  है  जब  तक  कि  भ्र भि योजन  यह  भी

 सिद्ध  नहीं  करता  कि  ऐसा
 ara  भंग  दूसरों

 को
 हानि  चोट  पहुंचाता है  ।  श्री

 गोपालन
 इस

 निर्णय  के  बाद
 गिरफ्तार

 किये  गये  हैं
 ।

 श्राप  कृपया  इस  बात  का  ध्यान  रखें
 प्रौढ़

 आवश्यक  कार्यवाही
 करें  ।

 श्री  क०  Fo  बसु बसु  :  माननीय  मंत्री  से  हमारा  यह  अनुरोध  है  कि  उन्हें
 यह  देखना  चाहिये  कि  गिरफ्तारी  १७  तारीख  को  हुई  कौर  चार्जशीट  दी  जाये  अथवा  नहीं  इसका

 निर्णय  करने के  लिये  सात  दिन  कैसे  लगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  लोक  सभा  के  एक  सदस्य  की  गिरफ्तारी  ौर  नजरबन्दी के  बारे  में

 मझे  अ्रहमदाबाद के  प्रथम  श्रेणी के  न्यायिक  मेजिस्टेट  से  दिनांक  १८  १९४६  का  निम्न  पत्र
 प्राप्त  हुमा  है

 ६, दण्ड  EV  के  पृष्ठ
 ४७

 पर  दिये  गये  उच्च  न्यायालय दण्ड  परिपत्र  संख्या  १०३
 के

 भ्रनुसरण  मुझे  आपको  यह  सूचना  देनी
 है

 कि
 लोक

 सभा  के  सदस्य  श्री  कर
 क०  गोपालन को

 अहमदाबाद  की  पुलिस ने  कल  लगभग  -मय  पर  गिरफ्तार  कर  लिया  था  कौर  उन्हें  इसके

 लगभग
 १  घण्टे  के  भीतर  मेरे  सामने  पेश  किया गया  था  ।  उनको  इस  आरोप  में  गिरफ्तार  किया

 गया  हैं  कि  उन्होंने  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  १४३  कौर  १८८  के  wells  दण्डनीय  स्रपराध

 किये हैं  ।

 मेरे  सामने पेश  किये  जाने पर  मेंने  श्री  गोपालन को  बता  दिया  था  कि  उन  पर  जमानत  योग्य

 अपराध
 करने  का  प्रतियोगी  लगाया  गया  है

 प्रौर में
 उनको  इस  मुचलके पर  छोड़ने  को  तैयार हूं

 कि  वह  मुकदमे  के  समय  न्यायालय में  उपस्थित हों  ।  उन्होंने
 कोई

 भी
 मुचलका  देने  से  इन्कार  कर

 ।

 तदनुसार  संसद  सदस्य  श्री
 प्र ०  क्०  गोपालन

 को  १७  FEUG  को  ८-३०.  कप

 पर  हिरासत  में  ले  लिया  गया
 ate

 उनको  इस  समय  श्रहमदाबाद  सेन्ट्रल
 अहमदाबाद

 में  रखा  गया  है  प

 नवीनतम  जानकारी  है  जो
 कि

 मुझे  प्राप्त  हुई  हूं
 ।

 माननीय  मंत्री
 कल

 या  संभव हो
 तो  उससे  पहलें  उनकी  हालत  के  बारे  में  जानकारी  सभा में  देंगे  ।  जहां तक  wer  मामलों का  सम्बन्ध

 है  में  यह  नहीं  जानता  कि  वहां  की  घटनाओं  स्वयं  जमानत  के  बारे  में  माननीय  मंत्री  का

 णात्मक  क्षेत्राधिकार कया  है  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  यह  सब  अ्रधिकारियों  के  हाथ  में  ह  ।  में  अपनी

 राय  नहीं दे  रहा  जो  भी  जानकारी  उपलब्ध  उसे  माननीय  मंत्री  सभा  के  समक्ष  रखेंगे  |

 fait
 कामत

 :  उनके  मित्रों  को  उनसे  मुलाकात  करने

 तगाए

 री

 शानी  काह
 eer

 past  अंग्रेजी  में
 ।



 १२६२  अतिरिक्त  अनदानों  की  मांगेਂ  १₹६  ४१-५२  २२.  १९५६

 अध्यक्ष
 महोदय :  वहां  मुलाकात करने

 को
 अनुमति  देने  के  लिये  मंत्री

 महोदय
 का

 कया

 क्षेत्राधिकार है  यह  में  नहीं  जानता ।  इस
 वाद-विवाद

 एक  प्रति  माननीय  मंत्री  को  भेजी  जायेगी

 जो  आवश्यक  कार्यवाही  करेंगे
 |

 *

 अतिरिक्त  अनुदानों  की  REX L-XR

 ज्िध्यक्ष  महोदय  :  सभा  2EX2- र  के  ara  सम्बन्धी  अ्रतिरिक्त  अनुदानों  की

 मांगों पर  चर्चा और  मतदान  |

 Bad  PeXR-
 ५२

 के  लिये  अनुदानों  की  ये  मांग े$$$
 महोदय ने  प्रस्तुत  कीं

 संख्या
 i

 े  वाणिज्यिक सुचना  तथा  झ्रांकड़े  ४,902

 €  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  QS,  Go

 पुरातत्व  B,Ro

 विविध  विभाग ३०  20, 88, 5R9

 RR  aft  वयस्कता  we  तथा  निवासी  वेतन  R85,  २११

 iv  विविध  8,24, 83
 रे,८९

 रे

 रे  संघ  भ्र  राज्य  सरकारों  के  बीच  विविध  समायोजन  द्, र

 भारतीय  भपरिमाप  डड

 XY  अ्रसेनिक  प्रतिरक्षा  22,596

 YS  अन्दमान  तथा  निकोबार  द्वीप  २४,२१६

 प्राकृतिक  संसाधन  wit  वैज्ञानिक  गवेषणा  घर

 उ०  स०  त्रिवेदी  भ्र ति रिक्त  wae  के  बारे  में  में  एक  औचित्य  wat

 उठाना  चाहता  हूं
 ।

 जैसा  कि  सभा  को  भलीभांति राजस्व  कौर  सैनिक  व्यय  मंत्री  स०  [- ०  :

 विदित  भ्र ति रिक्त  अनुदानों  की मांगों  के  बारे  में  हमारे  संविधान  में  ग्रनुच्छेंद  ११४  (१)

 RU  विनियोग  लेखों  को  afar रूप  दिये  जानें  के  बाद  जब  कभी  व्यय  होता

 तो  नियंत्रक  कौर  महालेखा  परीक्षक  यह  बताता  है  कि  मंजूर  किये  गये  अनुदानों  के  अतिरिक्त

 कितना  व्यय  em  है  |
 यह  मामला  लोक  लेखा  समिति  के  समक्ष  रखा  जाता  हैं

 ।
 =

 लोक  लेखा  समिति

 संभी  अतिरिकत  व्यय
 की

 जांच  करती  है  तथा  अतिरिक्त  व्यय
 की

 मदों  को  नियमानुकूल
 बनानें  की

 सिफारिश करती  है  ।  इसलिये  अनुच्छेद  82u( 2)  कैथरिन  ये  मांगें  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत
 की  जाती हैं  ।
 os  ee

 मूल  sat पति  की  सिफारिश  से  प्रस्तुत  |



 २२  LENG  अतिरिक्त  अनुदानों  की  -  PEUV-XR  2XqR

 सभा  को  यह  भी  ज्ञात  है  कि  इंग्लंड  ्र  wea  स्थानों  में  जिस  राज्य  किस  नियंत्रण  का  प्रयोग

 किया  जाता  वह  हमारे  नहीं है  ।  हमारे  यहां  लेखा  झर  लेखा  परीक्षण  दोनों  नियंत्रक
 कौर

 महालेखा  परीक्षक  के  अ्रधीन  होते  हमने यह  सिद्धान्त  पहलें  sh  स्वीकार  कर  लिया  हैँ  कि  लेखा

 शर  लेखा  परीक्षण  श्रलग.करने  चाहिये  तथा
 इसके  लिये  कार्यवाही

 की  जा  रही  शीराज़  स्थिति

 यह  हैं  कि  हमें  प्रस्तुत  fare को  देखकर  भुगतान करना  पड़ता  ह्  कभी  कभी
 कुछ  विप्रेषण

 भी

 होता है  ।  कभीकभी  लेखे  में  समायोजन  होते  sme  इसलिये जो  व्यक्ति
 भुगतान  करता  है  वह

 यह  नहीं  जान  सकता
 कि

 सभा  द्वारा  प्राप्त  fad  से  अनुदानों  में  से  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  है  ।

 इसलिये ये  अतिरिक्त  व्यय हुए  लेखा को  लेखा  परीक्षण  से  शी  आतिशी  कर  way  करनें
 की

 श्र

 विपत्रों  को  देख  कर  चैक  द्वारा  भुगतान  करने  की  एक  प्रणाली  अपनाने
 की

 हमारी  प्रस्थापना  है  ताकि

 जो  व्यक्ति  भुगतान  करता  है  उसके  समक्ष  संसद  द्वारा  दी  गई  पुरी  राशि  wae चेक  देने से

 aa  वहू  यह  जान  सके  कि  सभा  ने
 जो

 मंजूर  की  उसमें  से  अब  तक  कितना  व्यय  हो  चुका  है
 a

 कितना  विकलन  इसलिये  लोक  लेखा  समिति  द्वारा  अतिरिक्त  भ्रनुदानों की
 मांगों की  जांच  तथा  उनको  नियमानुकूल  बनाने  की

 सिफारिश  किये  जाने  के  बाद
 उनपर  मतदान

 कराने  के  लिये  हमें  ग्रनुच्छेद ११५१)  के  अधीन  उन्हें  संसद  के  समक्ष  रखना  पड़ता है

 यह  राशि  बहुत  थोड़ी  है  ।  मांगों  की  संख्या  RE  है  कौर  केवल  १४  मांगों  के  सम्बन्ध  में

 तरित  व्यय  हुमा  है  प्रौढ़  वह  भी  लगभग
 ३'  १९  लाख  करोड़  रुपये  है  जब  कि  मंजूर  की  गई  कुल

 राशि  SoS  ३०  करोड़  रुपये  है  ।  भ्र ति रिक्त  व्यय  लगभग ०*  १४  प्रतिशत हैं  ।  हम  सारी

 बातों  पर  विचार  करें  तो  हम  यह  देखेंगे  कि  मंजूर  की  गई  VLE  ३०  करोड़  रुपये की  राशि में  से

 जो व्यय ग्रा  २०९४  ८२  करोड़  रुपये

 इसलिये कुल  बचत  €६'
 ४८

 करोड़  रुपये  हुई  हैं  किन्तु  कुछ  परिस्थितियो ंके  कारण  ऐसा

 हुमा  है
 ।

 उदाहरण  के  जहां  तक  खाद्य  थ प्र गैर  मंत्रालय का  सम्बन्ध  है  लगभग  Rx
 लाख

 रुपये  की  राशि हैं  ।  वहां  वित्तीय  सहायता  दी  जानी  थी  कौर  कितनी  राशि  व्यय  की  जायेंगी  यह

 जानना  सम्भव  नहीं  था  ।  वर्ष  के  उत्तरार्ध  में  वित्तीय  सहायता देकर  भ्रमणा  हानि  को  समाप्त करके
 भ्रधिकाधिक  राशि  दी  जानी  थी  ।  दूसरा  उदाहरण  नींव  खान  श्रमिक  कल्याण  निधि  का  हैं  ।

 वहां  यह  व्यवस्था  हूँ  कि  खान
 श्रमिकों  के  कल्याण के  लिये  एक  उपकर है  और  भारत से  अरन्य  देशों

 को अ्रश्नक  का  निर्यात
 करते  समय  उसे  एकत्रित  किया  जाता  हैं

 ।
 यह  उपकर  प्रफुल्ल  विभाग  द्वारों

 एकत्रित किया  जाता  है  किन्तु  वर्ष  के  प्रीत  में
 जो

 कुछ  इकट्ठा  हुश्न  है
 वह

 इंस
 निधि  को  दें  दिया  जाता

 हमने  एक  विशिष्ट  राशि  के  एकत्र  होने  का  अनुमान लगाया  था  किन्तु  निर्यात  काफी  होनें से

 वसूली  अधिक  भ्रमणी  हुई  है  ।  इसलिये  हमें  वह  ऋण  उक्त  निधि  को  देना  पड़ा  ।  इसलिये  भ्र ति रिक्त

 मांग  की  गई  है  ।

 वें  ये  मुख्य  मद्दे  हैं  ।  प्राय  छोटी  मर्दे भी  इस  प्रकार  कोई  go  होती  हैं  जिन  पर  यहां

 वहां  कुछ  अतिरिक्त  व्यय  हुमा  है  कौर  इसलिये  इन  प्रतिष्ठित  मांगों  को  मंजूर  कराने  के  लिये  हमें

 सभा  से  प्रार्थना  करनी  होती  मैं  ने  संक्षेप में  यही  स्थिति बता  दी  है  ।

 श्री
 उ०

 मू०  त्रिवेदी
 :  मेरा  औचित्य  प्रदान '  के

 अधिक  औचित्य के  ही

 सम्बन्ध में  है

 इससे पता  चलता  है  कि  सरकार  व्यय  पर  संसदीय  नियंत्रण  की  अधिक  परवाह  नहीं  है  ।

 सरकार  की  बातों  से  किसी  में  भी  विश्वास  उत्पन्न  नहीं  हो  सकता  |

 सात  लाख  रुपयों  की  एक  छोटी  सी  मद  के  सम्बन्ध  में  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  महालेखा

 परीक्षक  ने  कुछ  आपत्तियां की  उसके  कारण  लोक  लेखा  समिति  द्वारा दिये  गये  कुछ
 के  बाद  यह  समायोजन  करना  पड़ा  था  ।  लेकिन  प्रौर  भी  बड़ी  बड़ी  राशियां  जिनके  सम्बन्ध  मैं

 यह  ठीक  नहीं  है  ।

 मल  में  ।
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 उ०  मू०

 ₹,२४५,४३,८९३  रुपयों के  व्यय  सम्बन्धी  व्याख्यात्मक  टिप्पणी  में  कहा  गया  है  कि  वर्ष  के

 आखिरी  महीनों  में  विकलन  आशा  से  भ्रमित  हो  गया था  ।  इसका  अरे  यह  है  कि  वर्ष  १९४५२ के

 मान  महीने  में  सरकार को  उसका  पता  चल  गया  था  ।  तब  सरकार  चार  ९९५६

 तक--चुपचाप कैसे  बैठी  रही  ?

 Tat  स०  त्र ०  शाह  :  में  उसका  स्पष्टीकरण कर  दूंगा  |

 श्रिया  महोदय  :  उसकी  अ्रावस्यकता way  नही ंहै  ।  यह  औचित्य wet  नहीं  ह  ।

 लोक-सभा  इस  पर  अरपना  मत  भी  तो  व्यक्त  करेगी  |

 श्री
 उ०  नू ०  त्रिवेदी :  दूसरी मद  है  8&9, 2,2 G0  रुपयों  की  ।  सरकार  अपने  ब्याज

 की  दर  जानती  पर  वह  इस  पर  ब्याज  की  गणना  क्यों  नहीं  कर  सकी  ?
 सरकार  की  कार्य-कुशलता

 यह  हैं  कि  वह  २३९,३७,२६१५  रुपयों  के  स्थायी  ऋणों  पर  ब्याज  की  गणना  नहीं  कर  सकी
 |  रेलवे

 राजस्व  रक्षित  निधि  का  पता  उसको  अगले  ही  वर्ष  में  लग  गया  पर  वह  चार  वर्ष  में  भी  उस  पर

 दी  जाने  वाली  अतिरिक्त  ब्याज  की  गणना  नहीं  कर  सकी  ।

 इसके  उठता है  वर्ष  SEX L—XR  के  अतिरिक्त  लाभ  कर  का  |  व्याख्यात्मक  टिप्पणी
 में  कहा  गया  है  कि  सरकार  ने  उसी  वर्ष  इसकी  गणना  कर  ली  थी  वह  रकम  9, G0, EXER

 रुपयों  की  थी  |
 लेकिन  वह  चार

 वर्षों  तक  हाथ पर  हाथ  धरे  क्यों  बैठी  ?  उसका  समाय

 क्यों  नहीं  अनुच्छेद  ११३  से  ११७  तक  के
 उपबन्धों  के  अनुसार  सरकार  विनियोग

 विधेयक  के  पारित  हुए  बिना  कोई  व्यय  नहीं  कर  सकती  है  ।  उसके  पारित  होने  के  बाद  ही  सरकार

 व्यय  कर  सकती है  ।  केवल  अनुदानों  के  स्वीकार  किये  जाने  के  बाद  ही  सरकार  कोई  व्यय  नहीं  कर
 सकती  ।

 गवा  गह  सरकार

 को

 व्यारा  कहां  वक  सहीं  है

 ह

 कग  सक

 g2y(2)  में

 व्यय  पर स्पष्ट  तौर  पर  इसकी  व्यवस्था  की  गई  हैं  ।  इस  उपबन्ध का  उद्देश्य

 नियंत्रण  होना  जो  उसको  विधि  का  रूप  देने  पर  ही  सम्भव  हो  सकता  हैं  ।  चालू  वर्ष  में  भी

 यदि  सरकार  यह  देखती  हैं  कि  वास्तविक  व्यय  अनुमित  व्यय  से  अधिक
 तो  उसे  उसी  वित्तीय

 वर्ष  में  अनुपूरक  अनुदानों की  मांग  रखना  चाहिये  ।  एक  प्रकार का  विनियोग  विधेयक  पारित
 करने के  बाद  व्यय  किया  जा  सकता  है  |

 वर्ष  में  संसद  मांग  करन

 अनुच्छेद  '84(8)  के  व्यय  के  लिये
 भी

 सरकार
 को

 उसी  वित्तीय
 |  न  इन  दोनों  मामलों  में  तो  सरकार  ने  भ्रनुपूरक  मांगों

 की

 मांग  किये  बिना  ही  वर्षों  तक  व्यय  किया  है  |

 ऐसी  परिस्थिति  मेरा  श्रीराम  हे  कि  लोक-सभा  को  इसकी  जांच  करनी  चाहिये  सरकार
 को  भारत  के  संविधान  के  उपबन्धों  का  अतिक्रमण  नहीं  करने  देना  चाहिये  ।  सरकार को  चाल

 वित्तीय  वर्ष  में  ही  भ्रनुप्ूरक  अनुदानों  की  मांग  करनी  चाहिये  |

 श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  :  प्रारम्भिक  टिप्पणियों
 में

 कहा  गया  है  कि  व्ययों
 की  जांच  कर  ली  गई  है  ate  लोक  लेखा  समिति  हारा  उनके  विनियमन  की  सिफारि का  की  गई  हैं

 ।

 में  माननीय  मंत्री  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  समायोजन  करने  के  लिये  सरकार
 को

 लोक  लेखा
 की  सिफ़ारिश  तक  रुकने  की  झ्रावश्यकता  है  ?  वर्ष  १९  £2—YRA  लेखों  सम्बंधी  लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन
 सरकार को  वर्ष  १९५३  कौर  १९४५४  में  मिल  गया  था  ।  उसके  शीघ्र  ही  बाद  सरकार  को  प्र नुपुर रक

 मांगों  द्वारा  उसका  व्यवस्थापन  करना  चाहिये  था  |

 मांग  संख्या  ३  में  दिया  गया  है  कि  विदेशों  में  स्थित  भारत  सरकार के  व्यापार  महीनों  से

 सम्बंधित  कुछ  समायोजन  किये  जाने  के  कारण  अतिरिक्त  व्यय हो  गया  था  ।  क्या  व्यापार
 मिशनों  के

 तिस

 ए

 की  कह  रगों

 को  करमुक्त  कर  दिया  गया  था
 ?

 कया  उन्हें  करमुक्त  करने
 के  सम्बन्ध  में  कोई  नियम  है

 भ्रंग्रेजी में  ।
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 विविध  विभागों  सम्बंधी  मांग  संख्या  ३०  में  दिया  गया  है  कि  भारत  की  संचित  निधि  में  से

 £0, 88,5  रुपये की  एक  राशि  १९४६  के  अधिनियम के  भ्रश्नकखान  श्रम-कल्याण  निधि

 में  स्थानान्तरित कर  देनी  पड़ी  थी  ।  उस  श्रम-कल्याण  निधि  द्वारा  कितनी  ofr  संचित  की  गई

 थी  att  दस  लाख  से  ata  की  इस  रानी  को  श्रांन्ध्र  ate  राजस्थान  में  क्रिस  प्रकार  वितरित
 किया गया  था  ?

 कुछ  गणनायें  गलत  ढंग  से  भी  की  गई  हें  ।  उदाहरण  के  राजस्थान  से  बिहार  को  स्क

 भेजा  जा  सकता  हैं  बिहार  से  बाहर  के  देवों  को  ;  इसी  प्रकार  बिहार  से  नन्दि  को  नाटक  भेजा

 जाता  हैं  कौर  प्रान्घ्र क र  से  बाहर  के  देशों  को  उसका  निर्यात  किया  जाता  इसका  परिणाम यह  होता

 है  कि  एक  मामले  में  तो  राजस्थान  शर  दूसरे  मामले  में  बिहार  को  विश्क  खान  श्रम-कल्याण  निधि के

 लाभ  से  वंचित  होना  पड़ता  हैं  ।  कया  रेलवे  शभ्रधिकारियों के  साथ  cara  करके  इसका  उचित

 विनियमन नहीं  किया  जा  सकता  ?  क्या  इसके  अब  उसका  उचित  समायोजन नहीं  किया

 जा  सकता ?

 अतिरिक्त  लाभ  कर  के  निक्षेपों  के  मामले  में  इतने  प्रतीक  समय  तक  कोई  कायेवाही  क्यों  नहीं

 की  गई ?  उसकी  गणना  तो  उसी  समय  की  जानी  चाहिये  थी  कौर  उसे  अतिरिक्त लाभ  कर  जमा

 करने  वालों  के  हिसाब  में  डाल  दिया  जाना  चाहिये  था  ।

 लगभग  १.६०  करोड़  रुपयों के  ब्याज  की  गणना  को  स्थगित  करते  जाने  सरकार  को  हानि

 माननीय  मंत्री  बतायें  कि  सरकार के  पास  अतिरिक्त लाभ  कर  निक्षेपों  की  कितनी

 राशि  कौर क्या  9e¥2 F faa के  वित्त  अ्रधिनियम के  श्रन्तगंत  पुनः  श्रदायगीयोग्य  सभी  निक्षेपों की
 अदायगी  कर  दी  गई  है

 ?
 मेरा  अनुरोध  हैं  कि  इन  सब  के  ब्यौरों  का  एक  विवरण  लोक-सभा  में

 प्रस्तुत किया  जाये  ।

 उचित  तो  यही  था  कि  सरकार  इस  में  इतना  विलम्ब न  करती  भ्र  समय  पर  मांगें  प्रस्तुत
 कर  ताकि  इस  समय  अरब  तीन  करोड़  सैनिक  रुपयों  का  विनियमन  न  करना  पड़ता  |

 सरकार  को  ऐसी  भ्र नियमितता यें  नहीं  होने  देनी  चाहियें  ।

 श्री  क०  कु०  ~  भ्र ति रिक्त  अनुदानों  की  मांगों को  इस  प्रकार

 प्रस्तुत  करने  के  सम्बन्ध  में  बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका  हैं  ।  में  उनके  ब्यौरे  में  नहीं  जाऊंगा ।  में

 यही  चाहता हूं  कि  सरकार  द्वारा  व्यय  किये  जानें  वाले  धन  पर  अधिक  संसदीय
 नियंत्रण

 होना  चाहिये

 सरकार  को  श्रपनी  श्रनियमितताओओं  के  लिये  संसद  की  मंजूरी  लेने  की  चेष्टा  नहीं  करनी  चाहिये  ।

 चार  वर्षों  तक  इनके  विनियमन  के  लियें  रुके  रहने  का  कोई  कारण  दिखाई नहीं  देता  ।

 माननीय  मंत्री  ने  इसका  कारण  यह  बताया  है  कि  बहुत  समय  तक  लेखों  )

 श्र  लेखा  परीक्षा  का  पृथकीकरण नहीं  हुसना  था  ।  आशा  है  कि  अरब  एक-दो  वर्षों  में  उसे

 सभी  मंत्रालयों  में  पूरा  कर  लिया  जायेगा ।

 मांग  संख्या  में  अतिरिक्त  व्यय  का  कारण  यह  बताया  गया  हे  कि  वर्ष  के  पन्त  में  एक  अधिकारी

 ने  झपने  वेतन  कौर  भत्ते  का  बकाया  अप्रत्याशित रूप  में  लिया  था  पहले  से  उसकी  व्यवस्था

 नहीं थी
 ।

 इसे  इतना  संचित  क्यों  होंने  दिया  गया  ?  कौर  यदि  उस  अधिकारी  नें  अपना  पूर

 भुगतान  नहीं  लिया
 तो

 सरकार  को  तो  इसका  अनुमान  रहना
 चाहिये

 था  ।

 मूल  ist  में  ।
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 चूंकि  यह  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  इसलिये  मुझे  इसकी  ate  भी  अधिक  चिन्ता

 यह  इसलिये  कि  संसदीय  समितियों  के  कार्यकरण  के  समय  हम  यह  देख  चुके  हें  कि  प्रतिरक्षण

 सेवायों  के  कुछ  भारतीय
 अधिकारी  वेतनों

 ae
 भत्तों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  श्रनियमिततायें  करते

 और  जब  तक  उनका  पता  चलता  है  वे  अवकाश  प्राप्त  कर  चुके  होते  इसलिये हम  उनके  विरुद्ध

 कोई  कार्यवाही  भी  नहीं  कर  पाते  ।

 माननीय  मंत्री  से  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  वे  वेतन  भत्तों  के  इस  श्रपूर्वानुमित रूप  से  निकाले
 जानें के  सम्बन्ध  में  अघिक  ब्यौरा  देने  की  कृपा  करें  ।  यह  कोई  साधारण  बात  नहीं  क्योंकि  हमसे

 तो  यही  कहा  जाता  हैं  कि  अधिकारियों  के  पास  इतना  रुपया  नहीं  रहता  है  कि  वे  कुछ  महीनों
 या  वर्षो

 कठिनाइयों  के  कारण  उसका  बकाया  न  किया  जा  सका  हो  ।

 का  बकाया  इकट्ठा कर  सकें  |  हो  सकता  है  कि  वह  अधिकारी  विदेश  में  भेजा  गया  हो  प्रौढ़  मुद्रा  सम्बन्धीਂ

 यह  आवश्यक  है  कि  माननीय  मंत्री  इसका  स्पष्टीकरण  करें
 ।

 मांग  संख्या  ७३  में  भी  यही  कारण  दिया  गया  हैं  कि  कुछ  देशी  नरेशों
 को

 वर्ष  के  भन्ते  में

 अप्रत्याशित निजी  थैलियां  देनी  पड़ी  थीं  ।  यह  कारण  मेरी  समझ  में  नहीं  श्राता  ।  शैलियों

 की  मंजूरी तो  संविधान  द्वारा  प्रत्याभूत है  ।  फिर  उसका  अनुमान  क्यों  नहीं  किया  गया  था
 ?

 वे

 निजी  थैलियां समय  पर  इसलिये  नहीं  लेते  हैं  क्यों  कि  उनकी  आमदनी  के  अन्य  स्रोत
 भी

 हैं  ।

 लेकिन  सरकार  को  तो  झपने  भ्रमित  व्यय  में  उसे  सम्मिलित चाहिये  ।  में  चाहता हू
 क

 माननीय  मंत्री  इस  बात  का  अधिक  ब्यौरेवार  स्पष्टीकरण  करें  कि  चार  वर्ष  तक  उस  विनियमित

 क्यों  नहीं  किया  गया  था  ।  एक  पंक्ति  में  उसका  कारण  बता  देना  पर्याप्त  नहीं  है  ।  हमें  वे  परिस्थितियां

 बताई  जानी  जिनके  कारण  इनके  समायोजन  में  इतना  विलम्ब  किया  गया  है  |

 त्रि०  ato  fae  :  अनुदानों  की  इन मांगों के  सम्बन्ध

 में  हुई  चर्चा  से  एक  बात  स्पष्ट  है  कि  प्रशासकीय  मंत्रालयों  के  लिये  wast  लेखे  स्वयं  रखना  आवश्यक

 इन  झ्रधिकांश  मांगों  का  कारण यही  हैं  कि  यथासमय  लेखों में  समायोजन  नहीं  किया  गया  था  |

 यदि  सम्बन्धित  मंत्रालय  स्वयं ही  इस  कार्य  को  तो  वे  यथासमय  अनुपूरक  भ्रनुदानों  की
 मांग

 प्रस्तुत कर  देते  ।

 श्र  भी  अधिक  खेद  की  बात  तो  यह  है  कि  इनमें  से  अधिकांश  अ्रतिरिक्त  मांगें  वित्त  मंत्रालय

 से  ही  सम्बन्धित हें  ।  वित्त  मंत्रालय  ने  अ्रपने ही  मंत्रालय  की  भ्रोर  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।

 यदि  मंत्रालयों  को  भ्र पने ही  लेखा  विभागों  द्वारा  व्यय  की  प्रगति  का  पता  लगता  रहता

 तो  ऐसी  स्थिति  ही  उत्पन्न  न  होने  पाती  ।

 में  एक  बात  लोक-सभा का  ध्यान  विशेष  तौर  पर  श्रावित  करना  चाहता
 |

 टिप्पणियों  से  स्पष्ट
 है

 कि  वित्त  मंत्रालय  ने  एकाएकी  यह  सोचा  कि  भ्र ति रिक्त लाभ  कर
 आर  सभी  ब्याज  भारों  को  श्रद्धा  बनाया  जाये  ।  इसका  परिणाम  ear  कि  एक  वर्ष  विशेष

 में

 दायितायें  एकाएकी  बढ़ गई  में  पूछता  हूं  कि  केवल  कुछ  विभाग  विदेशों
 में

 ही  क्यों  बकाया  दुकानें

 की  यह  चिन्ता  -  प्रदर्शित की  गई  है  ?  कई  वर्षों से  पड़ी  हुई  oa  बकाया  राशियों  के  समायोजन

 के  सम्बन्ध  में  यह  नहीं  सोचा  गया ?  इसके  सम्बन्ध  में  कुछ  a  भी  किया  जाना  चाहिये  था
 ।

 इन  समायोजनों की  जांच  पड़ताल  करने  का  कार्य लोक  लेखा  समिति का  ही  है  दुर्भाग्य

 की  बात  तो  यह  हैं  कि  डा०  एपिलबी  नें  इसी  जांच  पड़ताल  के  कायें  के  लिये  लोक  लेखा

 प्राक्कलन  कौर
 इस  लोक-सभा  की  आलोचना  की

 है  ।
 हम  सभी  सदस्य  यहां  इसी

 art
 के  लिये  हैं  किस्म  यह  देखें  कि  संसद

 द्वारा  मंजूर  की  गई  सीमाओं  का  अतिक्रमण न  हो  ।

 हमारा  उद्देश्य
 ह्  fox  इसके  लिये  कोई  बाहर

 से
 हमारी  आलोचना  कौर उस  आलोचना

 ण  णणणणाਂ

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 को  सभी  सदस्यों
 में  परिचालित किया  तो  यह  उचित  नहीं है  ।  क्या  डा०  एपिलबी ने  कभी

 भी
 लोक  लेखा  समिति  या  प्राक्कलन  समिति  के  सदस्यों  या  सभापति  से  परामर्श  करने  का  प्रयास

 किया था  ?

 मेरा  व्यक्तिगत  विचार  तो  यह  है  कि  ये  समितियां  बड़े  उपयोगी  कृत्य  करती  इन  अतिरिक्त

 मांगों  का  प्रस्तुत  किया  जाना  भी  उन्हीं  के  कायें  का  परिणाम  है  ।  इसका  परिणाम  भी  अच्छा  ही  होगा

 क्यों  कि  art  से  मंत्रालय  झपने  व्यय  पर  नजर  रखेंगे  ।  इस  चर्चा से  हमें  यही  सबक  लेना  चाहिये ।

 कोई  भी
 मंत्रालय

 प्रश्न  व्यय  पर  ध्यान  रखे  a  कृत्यों  को  कुशलता से  नहीं  निभा  सकता

 भ्राइचयें  तो  इस  बात  पर  है  कि  सम्बन्धित  मंत्रालयों  ने  इतने  वर्षों  तक  अरपना  लेखा  स्वयं  रखने

 से  इन्कार  क्यों  किया
 ।

 इसका  दायित्व  हम  पर  है  कि  हम  इतने  वर्षों  तक  मंत्रालयों  में  दायित्व
 की

 भावना  उत्पन्न  नहीं  कर  सके  हें
 ।  खेद

 तो  इस  बात  का  है  कि  वित्त  मंत्रालय  जैसे  दायित्वपूर्ण
 मंत्रालय

 ने
 भी

 इतने  दिनों  तक  इसका  विरोध  किया  था
 ।

 में  चाहता  हूं  कि  अब  इस  अवसर  पर  तो

 सभा  यह  जान  ले
 कि

 हमारी  कार्यवाहियों  के  सम्बन्ध  में  कौन  निर्णय  करेगा
 ।

 यह  एक  गम्भीर  बात
 कोई  बाहर  से  संसद  की  दो  समितियों  की  इस  प्रकार  आलोचना  करेगा  हमें  उस

 के  आधार  का  भी  पता  न  यह  उचित  नहीं  है  ।

 wa  में  मांग  संख्या  ६४  को  लेता हूं  ।  यह  एक  उस  निष्फल  समिति--हीराखंड बांध  जांच

 समिति--के  सम्बन्ध  में  की  गई  है  जिसमें  केवल  ग्र धि कारी  ही  थे  कौर  जो  से  श्रमिक  समय
 तक  चालू  रखी  गयी  थी  ।  उसका  प्रतिवेदन  भी  प्रकाशित  या  परिचालित  नहीं  gas ।  उस  पर

 श्ननुमान  से  अधिक  व्यय  भी  हुआ  है
 ।  इस  सबका  पता  भी  तब  चला  जब  कि  लोक  लेखा  समिति  ने

 उसकी  जांच  की  ।  में  चाहता  हुं  कि  लोक-सभा इसकी  कौर  ध्यान  दे  ।  इन  ८०
 प्रतिशत  समितियों

 के  कार्य-काल  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  अनुमान
 गलत

 ही  रहता  है  कौर  उसे  बाद  में  बढ़ाना  पड़ता

 में  समिति  विशेष  के  कार्य
 के

 ढंग  के  सम्बन्ध  में  कुछ
 भी  नहीं  लेकिन  हमें  ग्रसने  अनुभवों

 से  सीखना  चाहिये  कौर  पहले  से  उनका  कार्य-काल  कम  नहीं  रखना  चाहिये  ।
 यह  उचित  नहीं

 है  कि

 समितियों  के  सदस्य
 बाद

 में  समय  के  बढ़ाये  जाने  की  मांग  सरकार  के  सामने  रखें
 ।  हमें  इसका  ज्ञान

 होना  चाहिये  कि  उचित  रूप  में  किस  कार्य  में  कितना  समय  लग  सकता है  ।  समितियों  को  दो-तीन

 महीने  तो  अपने  ज्ञापनों  या  प्रश्नावलियों के  उत्तर  पाने  में  ही  लग  फिर  पतें हैं  कम  से  कम  एक

 महीना  ज्ञापन  या  प्रश्नावली
 को

 तैयार  करने  में  लग  जाता  है  ।  फिर  दो  तीन  महीनें  साक्षियों का  साक्ष

 लेने  कौर  प्रतिवेदन  तैयार  करने  में  लग  जाते हें  ।  फिर  भी  समितियां केवल  माहों के  लिये

 नियुक्त की  जाती  हें  हमें  आरम्भ से  ही  उनको  उचित  समय  देना  चाहिये  ।  हमें  प्यार  भ्रनुभवों

 से  सीखना  चाहिये  ।

 श्री  बेला यु धन  व  मावेलिक्करा--रक्षित-्ननुसुचित  जातियां )  :
 अतिरिक्त  मांगों

 से  श्रामण्य  कि  इतना  नगण्य  परन्तु  विस्तृत  लेखा  सरकार  अथवा  वित्त
 मंत्रालयों  की  परिनिरीक्षण के  लिये  नहीं  दिया  गया  ।  ait  कुछ  दिन  पहले  हमने  ८९  करोड़ रुपये

 की  एक  श्रनुप्रक  मांग  को  स्वीकृत  क़रिया  था
 ।  अनुपूरक  मांगें  प्रस्तुत  करना  स्वाभाविक

 ही
 समझा

 जाने लगा  है  ।  सभा  में
 ग्र ति रिक्त  अनुदान की  मांगें  प्रस्तुत  करना  कोई  साधारण बात  नहीं  होती

 केवल  आयात  के  समय  में  ही  ऐसा  किया  जाता  है  ।
 यदि  हाऊस  श्राफ  के

 लेखों को  देखें  तो  आपको  पता  चलेगा  कि
 अतिरिक्त

 मांगें  बहुत
 कम

 ०
 पर  की  जाती

 युद्ध-काल में  एक  ही  अवसर पर
 अतिरिक्त

 मांगें  प्रस्तुत की  गई  थीं  ।  उस
 राशि

 के
 जो  १९५१-५२  में  खच  की  जा  चुकी  wa  अतिरिक्त

 मांग  प्रस्तुत  की  जा  रही  है
 |  इतनी

 देर  सरकार  क्या  करती  रही  ?.  इस  गलती  का  उत्तरदायित्व  किस पर

 इससे  पता  चलता  है  कि  विभिन्न
 मंत्रालयों

 में  किस  प्रकार  धन  का  अपव्यय  हो  रहा  यहਂ
 तो  केवल  REY  के  बारे  में  ही  है  न  जाने

 कितने  इसे  माताएं  के  जचे
 मर

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 बेला का  कक

 एक  व्यापार  प्रतिनिधि  मंडल  का  उदाहरण  दिया  गया  जो  इंग्लैंड  और  ग्न्य

 ret  दे या  था  उच्च  आयुक्त के  कार्यालय  की  से  उस  पर  खर्चे  किया  गया  था  ।  में
 ज

 be
 हता  हूं  कि  ag  विलम्ब  कौर  इतना  अधिक  खर्च  क्यों  ga

 ?

 अज  से  दो  मास  पूर्व  हमने  महा  लेखा
 परीक्षक

 के  प्रतिबेदन को  पढ़ा  था  कौर  मेरा  विचार  है
 के

 उसे  पढ़ने  से  किसी  भी  समझदार  व्यक्ति  का  सर  से  झुक  जायेगा
 ।

 उस  में  यह  भी  बताया  गया
 था  फि  रित  प्रकार  एक  सी०  एस०  पदाधिकारी  ने  उच्चायुक्त  के  द्वारा  way  रूप  से  एव

 a
 | है  कार  खरीदी थी  ।  इस  प्रकार  की  बातें  होती  सरकार  को  इस  बारे  में  छानबीन  करनी  चा

 ae
 सोचना  चाहिये  कि  धन  का  अपव्यय  कसे  रोका  जा  सकता  हैं  ।

 ह

 श्री  त्रि०
 न०

 सिंह  एपलबी  रिपोर्ट  पर  दोष  लगा  रहे  थे  ।  उस  प्रतिवेदन में  संसद  क  ह

 हराया गया  है  ।  में  भी  अनुभव  करता  हूं  कि  लोक  लेखा  समिति  कौर  प्राक्कलन समिति  के  होए
 [

 म
 ए

 भी  संसद
 ने  भारत  सरकार  के  वित्त  पर  पर्याप्त  नियन्त्रण नहीं  रखा  सरकार  एसे

 म  करती  हैं  कि  श्रनियमितताओओं  का  उस  समय  पता  चलता  हैं  जब  कि  सम्बन्धित  कर्मचारी
 ने

 जजा  ह  निशात  की  सच  हे  द  धन  लेकर  विदेश  जा  चुके  होते  हें
 ।

 ॥  पर  कोई  प्रतिबन्ध  न  होने  के  कारण  भारत  सरकार  का  खच  बढ़ता  चला जा  रहा

 द बहुत  अ्रपव्यय  हो  रहा  है
 ।

 में  पूछता  हं  कि  भ्र ति रिक्त  विन  की  कया  आवश्यकता  है  क्य

 इस  बात  का  पता  लगाने
 के  लिये  तैयार  हैं  कि  इसके  लिये

 कौनसे  पदाघिकारी  उत्तरदायी  एक या हं
 गैर  क्या  उन्हें  दण्ड  देंगे

 ?
 श्राप  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।  पास  कोई  अधिकार नहीं  ले

 तो  एक  नौकरशाही  सरकार
 के  कायें कर  रहे  इस  हालत  को  बदलना  पड़ेगा

 ।
 हैः

 देश  के  लोग  जानते  हैं  कि  सरकार  इस  प्रकार  से  धन  को  अपव्यय कर  रही  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय :  माननीय  सदस्य  केवल  अतिरिक्त मांग  को  अथवा  उसका
 2

 रोकने  के  बारे  में  कह  सकते  सारे  aa  व्ययक  के  सम्बन्ध  में  वह  भाषण  नहीं  दे  सकते  ।  स

 द

 अपव्यय  के  वारे  में  वह  केय  व्ययक  पर  चर्चा  करते  समय  कह  सकते हें  ।

 बे लाय धन  :  सरकार को  इन  अतिरिक्त  मांगों का  परीक्षण  करके  प्रपरार्ध  प

 रियों  को  दण्ड  देना  चाहिये  |

 .
 fait म०

 चू०
 शाह

 :  मं श्राप को
 धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  माननीय

 सदस्य
 को  इस  ८

 थ

 में  बोलन ेसे  रोक  दिया  ।  वह  वित्त  विशेषज्ञ हें  या  नहीं  यह  तो  में  नहीं  जानता  ।  बन्द च् उन्हें प्रति
 ४८००  रुपया  २१  रुपये  प्रतिदिन मिलता

 वर्ष
 की

 समाप्ति  पर  उन्हें  भी  कुछ

 करीब  पड़ता  होगा  अर  यह  तो  २,१९४  करोड़  रुपये  का  लेखा  में
 पहले  बता  चुका  हूं  कि  ०६४

 करोड़  रुपये  का  व्यय  े द्ञ्ा
 |

 लगभग  CE  करोड़  रुपये  की  बचत  हुई  परन्तु
 वर्तमान

 .  पद्धति  के  कारण  कुछ  अधिक  खर्च  हो  गया
 माननीय  सदस्य  मि  भीग  कि  ब्रिटेन

 ् .
 की  तरह  यहां  राज्य  कोष  पर  पूर्ण  नियन्त्रण नहीं  हैं  ।  यहां  लेखा  कौर  लेखा  परीक्षा  एक  ही  अभिकरण

 नियन्त्रक  महालेखा  परीक्षक  द्वारा  किये  जाते  हें  |
 हम  नें  कई  बार  कहा  है  लेखा  कौर  लेखा

 परीक्षा को  अलग  किया  जाना  चाहिये  रं  उन्हीं  को  भुगतान  करना  चाहिये  जो  लेखा  रखते  हैं
 |

 इस  समय  भुगतान  वह  पदाधिकारी  नहीं  करता  है  जो  लेखा  रखता है  ।  भुगतान  करने
 वाले

 व्यक्ति  को  इस  बात  का  पता  नहीं  चलता  कि  वह  मांग  से  afr  भुगतान  कर  चुका  है  ।

 में  पहलें  बता  चुका  हूं  कि  gEYR—  के  लिये  प्रदत्त UR eY  करोड़  रुपये  की  राशि  के
 स्थान

 पर  ३'  २६  करोड़  रुपये  का  भुगतान  किया  गया  था  ।  यदि  वह  माननीय  जिन्होंने  अन्त  में
 थ

 मांग  की  जांच  करें  तो  उन्हें  पता  चलेगा  कि  दो  मदें  एक-एक  करोड़
 ६  द

 की
 है  एक  करोड़  C4  लाख  रुपये  की  है  ।  इन  का  ही  कुल  जोड़  २

 क

 लाख  रुपये हो  जाता  है  |  एक  करोड़  २!  ५
 लाख  रुपये  की  दूसरी  मांग  Bee

 2-  ~Y

 नन्

 a

 ः

 मूल  SO  थ

 ्



 २२  RENR  भ्र ति रिक्त  श्रनदानों  को  PERL-KR  ae

 को  झ्र्थ-सहायता-प्राप्त अनाज  का  संभरण  किये  जाने  के  कारण  ही  की  गई  कोई भी  यह  अनुमान

 नहीं  सकता कि  लोगों  को  किये  गये  अ्रनाज  के  संभरण  पर  कितनी  अरथ  सहायता  देनी

 इसमें  त्रावणकोर-कोचीन राज्य  का  हिस्सा  सबसे  भ्रमित  है  ।  CR4  लाख  रुपये  की  राशि इस श्राः इस

 सहायता  के  कारण
 की

 गई  है
 ।  जो  हानि हुई  वह  भी  देनी  पड़ी

 ।  पुनरीक्षित  प्राक्कलन  प्रस्तुत

 करते  समय  हमें  ठीक  ठीक  मालूम  नहीं  था  कि  कितनी  राशि  की  आवश्यकता थी  ।
 Oo

 श्र  हानि  की  राशि  का  भुगतान  किये  बिना  काम  नहीं  चल  सकता  था
 ।  %,&0,  00  ,०००  रुपये

 की  धनराशि  करदाताओं  को  अतिरिक्त  लाभ  कर  शादी  की  निक्षिप्त  राशियों  के  ब्याज  के  रूप  में
 an

 दी  PEKL—UR  में  ऐसे  सभी  मामलों  को  निपटा  देनें  का  इरादा  किया  गया  था  इसलिये  उनका

 याचक  आदा

 दी

 ग न  देनी  शही

 #  यदि हम  पेशगी  भुगतान लें  लेते  तो  वित्त

 विधेयक  at  आयकर  भ्र धि नियम के
 के  अनुसार  हमें  उस  पर  ब्याज  देना  पड़ता  ।  क्योंकि

 ही
 a  quit  14¢  बक  टार  कर  मार  इसलिये  हमें  इन  निक्षेपों का  कर  निर्धारण  मां

 से  समायोजन  करना  पड़ा  कौर  स  रकार  ने  जो  पेशियां  ले  रखी  थीं  उन  पर  उसे  ब्याज भी  देना  प

 इसमें  गलती है  ?  क्या  माननीय  सदस्य  को  मामलों  के  निपटाये  जाने  के  आन्दोलन पर  m
 . उन  व्यक्तियों  को  जो  किसी  अधिनियम  की  किसी  धारा  विद्वेष  का  करते  हुए

 सरकार  के

 पहल ही  पेशगी  दे  चुके  ब्याज  का  भुगतान  किये  जाने  पर  आपत्ति  है
 ?

 ड

 यदि  माननीय  सदस्य  सावधानी  से  मांगों  को  देखें  तो  उन्हें  पता  चलेगा  कि  १६०  लाख
 र
 पये

 गी
 राठी  ब्याज  के  तौर  पर  उन  लोगों  को  दी  गई  जिन्हों ने  प्रीमियम  की  किसी  धारा  के  भ्रन्तर्गत

 पह
 ल  ही  सरकार  के  पास  रुपया  जमा  करा  दिया  था  |

 क्या  यह  चाहते  हैं  कि  पूर्ण रूप  से

 योजन  किये  जाने  पर  सरकार  उन्हें  ब्याज
 न

 देती
 ?  १९५१-५२

 में  इसकी  are  नहीं
 थी  ।  यह

 x
 मालूम  नहीं  था  कि  मंत्रालय  के  निदेशों  के  भ्रनुसार  प्राय-कर  के  सभी  मामलों  का  निबटारा  कर  दिर

 3
 ल

 मामलों
 में

 ब्याज  का  भुगतान  किया  जाना  था  शरर  वह  कर  दिया  गया
 |

 जेसा  कि  में  पहले  बता  चुका  हूं  प्रायः  १०  लाख
 रुपये

 की  एक
 भरक  खान  श्रमिक

 कल्याण निधि  के  बारे  में  हे  ।  यह  अतिरेक  इसलिये  कयों  कि  निक्की  का  काफी  निर्यात
 की  समाप्ति  पर  हमें

 यह  राशि  देनी  पड़ी
 ।  यदि  amt  इन  अ्रांकडों को देखें को  देखें  तो  ग्राहक

 aT |
 गे

 कि  इन  बातों  का  पहले  से  भ्रनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  उन  भारों को  दुकान ह

 _  था  ate  भुगतान  किये  गये
 a

 यह  afer  भुगतान  स्वीकृत मांग  की  राशि  में  से  किये  गये
 ।

 थ

 अब  इसे  संसद  के  समक्ष  रखने  में  विलम्ब  होने  का  प्रदान  है
 ।  माननीय  सदस्य  जानते  हें  वि

 विनियोग  लेखे  नियन्त्रक  महालेखा  परीक्षक  द्वारा  वर्ष  की  समाप्ति  पर  तैयार  किये  जाते
 हें

 क
 उसे

 प्रत्येक  रसीद  को  देखना  होता  है  संसद्  द्वारा  दत्तमत  प्रत्येक  मदद  से  मिलाना  होता

 माननीय  सदस्य  मांगों  कौर  उनके  ब्योरे  के  TVA  जानते  नियन्त्रक  महालेखा  परीक्षक  a

 समस्त  ब्योरे  की  जांच  करनी  होता हे  लेखा
 भी  वहीं  तेयार  करता  vag  एक  ये  का  लेखा

 से
 तयार  करने  में  तीन  वर्ष  से  भी  समय  लगता है  ।  ee  का  लेखा  अन्तिम  रू

 ५  rEXY  को  तैयार  gar  ।  लेखा  तैयार  होने  पर  ही  वह  हमें  यह  बता  सकते  हें  कि

 दत्तमत राशि  से  प्रतीक  का  भुगतान किया  गया  है  ।

 संविधान  के  भ्रनुच्छेद  92u(%) F Graeg के  उपबन्धों  के  ष्  प्रतिष्ठित  भ्रनुदानों  की

 यह  मांगें  संसद्  के  समक्ष  करनी  थीं  ।  इससे  पूर्व  हम  पहले  ही
 प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन

 सम्बन्धी  नियमों के  नियम  ave (¥)  को  बना  चुके
 जिसके  sett

 लोक  लेखा
 समिति

 द्वारा
 द  ब

 विनियोग लेखे  की  जांच  किये  जाने
 च्

 किये  जाने  के  पश्चात  ही  यह  अतिरिक्त  विनियमित
 किये

 जाने  होते  लोक  लेखा  समिति  ने  १९५६ में  समिति  के  सोलहवें  प्रतिवेदन  में  यह

 oy
 ar

 उसने  सिफारिश  की  कि  यह  अतिरेक  भ्रनुच्छेद  के  अन्तर्गत  विनियमित

 ये  जाने  चाहियें  ।  उसके  उस  सत्र  में  हमने  भ्रनुदानों  यह  शभ्रतिरिक्त  मांगें  प्रस

 मेरी  समझ  में  नहीं  जाता  कि  विलम्ब  कहां  दुआ
 ।  वित्त  मंत्रालय  अथवा  सरकार  द्वारा  क  गई



 vo  अतिरिक्त  अनुदानों  की  १६५१-५२  २२  2eXs

 म०  चल

 विलम्ब नहीं  किंया  गया है  ।  जब  तक  इस  पद्धति  को  नहीं  बदला  जाता  है  गौर राज्य  कोष  पर

 पूर्ण  रूप  से  नियन्त्रण  नहीं  किया  जाता  तब  तक  ऐसी  बातें  होती  ही  रहेंगी  ae  श्रतिरिक्ते  अनुदानों

 पर  संसद  को  मतदान  करना  पड़ेगा  |

 कार्य  संचालन  तथा  प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  R¥2(%)  के  श्रन्तगंत  श्रमिकों

 का  विनियमन  लोक  लेखा  समिति  द्वारा  विनियोग  लेखें  की  जांच  किये  जाने  कौर  विनियमन क

 सिफारिश  किये  जाने  के  ही  किया  जाता  है  ।

 जैसा  कि  मेंने  लोक  सभा  को  ae  बताया  समिति  ने  reuse  में  सिफ़ारिशों की  पौर  इस  सत्र

 में  हमने  अतिरिक्त  ७ अ्रतदारन झ्  की मांगें  कर  दीं  ।  इस  मामले  को  लोक-सभा  के  समक्ष

 रखने

 में  सरकार  की  जोर  से  कोई  विलम्ब  नहीं  gar  है  ।  भ्रन्तिम  विनियोग  लेखें  तैयार
 करने

 में
 नियन्त्रक

 महालेखा  परीक्षक  को  भी  कुछ  समय  लगता  है  wie  oer  कई  कठिनाइयां भी  होती  हैं  ।  हमने
 म

 लेखे  को  लेखा-परीक्षा से  अलग  करने  के  सिद्धान्त  को  स्वीकार  कर  लिया  हैं  ।  कुछ  माल

 हमने  ऐसा  करना  areca  भी  कर  दिया  है  कौर  हम  इसे  सभी  मंत्रालयों  भ्र ौर
 राज्यों

 में  लागू
 करना

 चाहते  परन्तु  कर्मचारी-वृन्द  की  कठिनाई  पैदा  होती  है  और  aa  कठिनाइयां  भी  हैं
 ।  नियन्त्रक

 महालेखा  परीक्षक  भी  इस  योजना  को  शीघ्र  ही  चालू  करना  चाहते हैं  पौर  चाहते हैं  कि  लेखे  को

 सें  अलग  कर  दिया  जाये  ।  उसके  पश्चात  भुगतान  चेकों  द्वारा किया  जायेगा  रौरव वह

 जो  भुगतान  करेगा  कौर  लेखा  रखेगा  उसके  समक्ष  संसद्  द्वारा  दत्त मत  राशियां  होगी

 श्र  यदि  कोई  अतिरिक्त  भुगतान  करना  होगा  तो  वह  तुरन्त  उस  भुगतान  को
 रोक

 कर
 इस  बात  को  सरकार  के  ध्यान  में  सरकार  तुरन्त  ही  संसद  में  मांगें  प्रस्तुत
 करेगी  |  सरकार  को  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगों

 के
 लिये  प्रतीक्षा  करनें  क्या  श्रावश्यकर्ता

 इससे  सरकार  को  या  नियन्त्रक  महालेखा
 परीक्षक  को

 कोई  विशेष  प्रसन्नता  नहीं  होती
 है

 वह  भी  यही  चाहते  हैं  ।  सम्पूर्ण  प्रभुत्व  सम्पन्न  होने  के  नाते  सभा  को  यह  जानने  का  अधिकार होता

 हैं  कि  यह  अतिरेक कैसे  द  ।  यदि  माननीय  सदस्य  इन  बातों  को  ध्यान  से  देखें  तो  वे  अनुभव  करेंगे
 कि

 इन  का  प्रहले  से  भ्रनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता

 मुझे  aren  है  कि  जब  सभा  को  जो  सूचना  दी  गई  है  उससे  सभा  को  संतोष  होगा  कि  कोई  विलंब

 नहीं-हुम्मा है भ्रौर है  और  अधिक  अनुदान की  कोई  मांग  ऐसी  नही ंहै  जिसका  पहले  लगाया
 जा

 सकता था  ।  में राशा करता हूं कि सभा करता  हूं  कि  सभा  इन  अधिक  मांगों  से  सहमत  होगी  ।

 श्री  त्रि०  ato  सिंह
 :

 में  नहीं  समझता  कि  विनियोग  लेखा  की  प्रणाली  ऐसी  है  जिसमें  इतना ~  के  ३
 विलंब हो  सके  ।  विभाजन तथा  युद्धोत्तर  वर्षों  के  कारण  हमारे  लेखें  बकाया रह  गये  थे  ।

 इसी

 कारण  विलंब  हो  गया  ।  माननीय  मंत्री  का  इस  प्रणाली  को  दोष  देना  सर्वथा  गलत  हैं  ।  इससे यह

 प्रतीत  होता  है  कि  लेखा  site  लेखा  परीक्षा  प्रणालियां  ऐसी  हैं  कि  जिनके  कारण  ३-४  वर्ष  तक  का
 विलंब  हो  जाता है  ।  इस  धारणा  को  ठीक  किया  जाना  चाहिये  | (  प्रणाली  को  दोष  देना  ठीक  नहीं

 ।

 श्री तू ०
 सच  शाह  में  किसी

 को
 दोष  नहीं  दे  रहा  हूं

 ।  मेंने  केवल
 यह  कहा  था  कि  इन

 कठिनाइयों  के  कारण  SEY L-—YR H के  aa  रूप  में  मार्चे  uy  में  तैयार  किये  गये  थे

 जब  सरकार  पर  विलम्ब  करने  का  आरोप  लगाया  गया  था  तो  मेंने  यह  कहा  था  ।  कहा था  कि
 ५  मार्चे  PEYYy  को  रूप  से  लेखा  बन  कर  पूर्ण  या  उसके  उपरांत लोक  लेखा  समिति

 ने  इन  अधिक  मांगों  की  जांच की  atc  विनियमन  करने  की  सिफारिश  का  संकल्प  मई  gaye A में

 किया  गया  ।  बल्कि  मैने  यह  कहा  कि  लेखा  परीक्षण  से  लेखा  प्रणाली
 को  पृथक  करने

 की

 mara है  झर  इसमें  शीघ्रता की  जानी  चाहिये  ।  ऐसा  कर  दियें  जाने  पर  अधिक  मांग
 का

 कोई
 मामला

 नहीं  हिना  वा
 बहत

 कम  मामले  होंगे

 मूल  बन्ध अंग्रेजी  में  ।



 २२  PEUS  अतिरिक्त  श्रनदानों  की  PEYI-NR  LYVe

 में  इस श्री  रामचन्द्र  रेडी
 :  नियम  ve (¥  का  माननीय  मंत्री  ने

 उल्लेख  किया
 है

 बारे  में  यह  चाहता हूं  कि  क्या  इसका  यह  है  कि
 जब

 उसने  अधिक  सभ  कर  | ह दया

 हो  तो  वह  झपने  are  विनियोग  नहीं  कर  सकती  हैं  श्र  तब  तक  उसे  afar  रूप  से  इसे  निलंबित

 करना  चाहिये  जब  तक  कि  लोक  लेखा  समिति  इसकी  सिफारिश  न  करे
 ?

 prea  महोदय  :  व्ययक  में  वर्ष  भर  में  होने  वाले  इस  समस्त  व्यय  का  जिसका

 भ्रनुमान लगाया  जा  सकता  उपबन्ध  होना  चाहिये  कौर  यदि  वह  पारित  हो  जाय  झर  विनियोग
 विधेयक भी  पारित  हो  जाये  तो  भ्रनुच्छेद  ११४  के झ्न्तगंत  ऐसा  कोई  व्यय  नहीं  किया  जा  सकता

 जिसका  विनियोग  विधेयक  में  उपबन्ध  न  किया  गया  हो  ।  किन्तु  कुछ  ऐसे  कामों  के

 जिनका  पहले  नहीं  किया  जा  सकता  है  अनुच्छेद  rey  में  अ्रपवाद  किया  गया  किन्तु
 उसी  वर्ष  में  उनके  लिये  सभा  की पूर्व  मंजूरी होनी  चाहिये  ।  यदि  किसी  परिस्थिति में  कुछ  धन  वर्ष

 के  तरन्त  में  देना  अनिवार्य  कौर  न ०2८
 मांगों

 के
 रूप

 में  उनको
 सभा

 के
 सामने

 रख  कर अनुमति
 लने  का  समय  न

 तब  ११६ के  अन्तर्गत  संचित  आकस्मिकता निधि  से  धन  खर्च  किया

 जा  सकता है  ।

 इसलिये  सरकार  को  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  के  कराने  लोक  लेखा  समिति  द्वारा  विचार
 किये  जाने  तक  प्रतीक्षा  नहीं  करनी  चाहिये  ।  मांग  ७४  seated  में  निधियों के  उपबन्ध  के  लिये

 राज्य  सरकार  ने  मार्चे  RY  में  प्रार्थना  की  थी  ।  तब  अनुपूरक  विनियोग  की  मांग  करने  के  लिये

 देरी  हो  चकी  थी  ।  are  व्ययक  फरवरी  के  तरन्त  में  पेदा  किया  जाना  था  ।  वित्त  मंत्रालय को  इस

 सम्बन्ध में  मालूम  था  श्र  इसे  हमें  धन  राद  को  अनुपूरक  विनियोग  के  रूप  में  सभा  के  सामने  लाना

 चाहिये था  ।  इस  मामले  में  इतना  विलंब  क्यों  किया  गया  ।
 श्रमिक  मांग  या  अनुपूरक  मांग  तुरन्त

 प्रस्तुत  कर  दी  जानी  चाहिये  ।  वह  प्रत्येक  सत्र  में  प्रस्तुत  की  जा  सकती  हैं

 नियम  २४१  (४)  का  उल्लेख किया  गया  इस  नियम  का  गलत  निवेदन  किया  जा  रहा

 इसमें  कहीं  भी  यह  नहीं  है  कि  सरकार  को  तब  तक  अतिरिक्त  मांगों  को  सभा  के  समक्ष  नहीं  रखना

 चाहिये  जब  तक  कि  लोक  लेखा  समिति  इसकी  जांच  न  कर  ले  ।

 श्री  स०  च०  ae  :  यदि  भ्रामक यह  विनिमय  हे  तो  हम  इसका  पालन  करेंगे  |

 meat  महोदय
 :

 यह  मेरा  पहली  बार
 का  विनिमय  नहीं  ज्यो ंही  सरकार को  सूचना

 उसे  इसे  विनियमित किये  जाने  की  पाथना  करनी  चाहिये  ।  यदि यह  मांगें
 तुरन्त  लोक  र

 लेखा

 समिति को  प्रस्तुत  कर  दी  जायें  भ्रौर वह उनकी वह  उनकी  जांच  करके
 सभा

 के
 सामने

 तक
 न  तो  सभा

 यह  निश्चय  कर  सकती  हैं  कि  वह  अधिक  मांग  की  झ्र नुम ति दे  या  न  दे  ।  परन्तु  लोक  लेखा  समिति

 के  प्रतिवेदन के  मिलने  इसे  सभा  के  सामने  न  लाना  सर्वथा  गलत है  इस  विषय में  कोई

 सन्देह  नहीं  होना  चाहिय े।

 इसलिये
 सरकार

 को
 सूचना  मिलते  ही  सभा

 को
 बताना  चाहिये  और  भ्रनुप्रक  अनुदान

 या

 ata  अनुदान  की  मांग  करनी  चाहिये  |

 यह  प्रभाव  नहीं  पड़ने  देना  चाहिये  कि  अधिक  व्यय  करके  संसद  से  उसे  छुपाने  का  प्रयत्न  किया

 गया है  ।  इसलिये  सभा  को  बहुत  was  रहना  चाहिय े।  वित्त  मंत्रालय कौ  a  अ्रधिक  व्यय  के

 बारे  में  रहना  चाहिये
 ।

 लेखा  परीक्षण  के  लेखापालन  से  पृथक  न  होने  का  बहाना नहीं  किया

 जा  सकता  है
 |  नसाई  करता  हूं  कि  इसके  पश्चात  वित्त  मंत्रालय  इस  विषय  में  अपना  दृष्टिकोण

 बदलेगा ।

 fro  ato  fag:  यदि  अधिक  व्यय  सम्बन्धी  विनियोग
 लेखा  के  बारे  में  प्राचीन  अनुदान

 की  मांग  सभा  के  सामने  रखी  जाती  है  कौर  सभा  उसे  मंजूर  कर  देती  तब  बाद में  लोक लेखा  समिति
 द्वारा  उसकी  जांच  किये  जाने  में  कोई  सार  नहीं

 क्योंकि  वह  संसद्  के  निर्णय  के  विरुद्ध

 कुछ  नहीं  कर  सकती  नियम
 में

 लिखा  है
 कि

 लोक
 लेखा

 समिति  इन  लेखाओं  की

 जांच

 करेगी
 मूल  अंग्रेजी में  ।
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 fro  ato

 जब  सभा  मंजूरी  दे  देती है  तब॑  लोक  लेखा  समिति  अपना  कार्य  नहीं  कर  सकती  ।  आपने कहा  कि

 नियमों  के  प्रश्नगत  सरकार  लोक  लेखा  समिति  की  श्रवहेलना  कर  सकती  हैं  कौर  af  व्यय  के

 बारे  में  सभा  से  मंजूरी  ले  सकती हैं  ।  परन्तु  संविधानिक  प्रक्रिया  के  दृष्टिकोण  से  क्या
 यह

 उचित
 है

 कि  इस  कार्य  से  सम्बन्धित  विशेषज्ञ  समिति  इसके  बारे  में  सभा  को  अपना  मत  बताने  में  असमर्थ

 रहे  ?  इस  समिति  को  मत  प्रकट  करने  की  स्वतन्त्रता  होनी  चाहिये  |

 या  तो  इस  सभा  से  अधिक  व्यय  कीं  जांच  करने  का  कायें  ले  लिया  या  इसे  ऐसे

 मामलों की  विस्तारपूर्वक  जांच  करने  का  उत्तरदायित्व  सौंपा  जाये  ।  भ्र न्य था एक  बार  सभा  की

 मंजरी  मिलने  के  बाद  समिति  का  कायें  बड़ा  कठिन  हो  जायेंगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  बात  का  उत्तर  यह  है  कि  धन  खर्चे  होने  के  उपरांत  ही  अधिक  शभ्रनुदान

 की  मांग  बाद  में  या  अगले  वर्ष  की  जाती  हैं  ।  तब  तक  यह  भ्रनुपुरक  मांग के  रूप  में  रखी  जा
 सकती

 इस  विषय  में  लोक  लेखा  समिति  की  सहायता  की  क्या  श्रावस्यकता हैं  ?

 यदि  वित्तीय  वर्ष
 की

 समाप्ति  से
 दो  तीन

 दिन  पहले
 न
 व्यय  का  अ्रनुमान लग जाये लग  जाये

 तो
 धन

 करने  के  सभा  से  मंजूरी  ले  ली  जानी  चाहिये  ।  इस  अवस्था  में  लोक लेखा  समिति  की  सहायता

 लेने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  रहती  हैं  ।

 साधारण  व्यय  के  बारे  में  हम  अनुमानित  राशि  की  मंजूरी  देते  कौर  व्यय  के
 बढ़  जाने  पर

 भ्रालोचना करते  हैं  ।  में
 एक  वैकल्पिक  उपाय  बताता हुं  ।  वर्षों तक  प्रती  क्षा  करने  की  बजाये  ज्यों

 a
 ही  वित्त  मंत्रालय

 यह
 देखे  कि  अ्रधिक  भुगतान  हो  गया  ्र  तो  में  लोक  लेखा  समिति  को  दो

 तीन  दिन में  मामले  की  जांच  करके  adie  प्रतिवेदन  देने  के  लिये  कहुंगा  ।  उसकी  मंत्रणा
 प्राप्त

 हो  जायगी  ate
 हमें  व्यथ  में

 प्रतीक्षा
 नहीं  करनी  पड़ेगी ।  मेरा  उद्देश्य  यही  है  कि  लोक  लेखा

 समिति  भी  इनकी  यथाशीघ्र  जांच  करे  कौर  महालेखा  परीक्षक  भी  यथाशीघ्र इन  मामलों  की

 जांच  करें  |

 प्रइन यह ह यह  ह

 कि  कार्य-सूची के  तीसरे  स्तम्भ  में  दी
 गयी  राशियों से  अनधिक  दूसरे

 स्तम्भ में  दिये  गये  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  ३१  2EXR  को  समाप्त  होने  वाले  व्यय  की  गयी

 को
 पुरा  करने  के  लिये

 दी
 जाय॑

 ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हदर

 अतिरिकत  सभा  द्वारा  स्वीकृत  की  वे  नीचे  दी  जाती

 मांग  सख्या  शिक्षक  राशि

 रुपय
 ~~

 वाणिज्य  सम्बन्धी  सुचना  तथ  CARY
 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  V5, Goy¥

 gy  ८,१३०

 30  विविध  विभाग  20,82  ok

 विधेयक  भत्ते  तथा  निवत्ति  वेतन  2,256,322

 डेड  8,24,  83,583

 ३६  संघ  तथा  राज्य  सरकारों  के  बीच  विविध  समायोजन  शुद,८५२

 रे  भारतीय  भ-परिमाप  RV US

 नभ  प्रतिरक्षा  23,5005

 YG  अन्दमान श्र  निकोबार  द्वीप  WRB  VLE

 प्राकृतिक  संसाधन  AL  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय
 ८८,२८६

 मूल  sat  में  ।



 २२  PEAK  विस्थापित  ब्यक्ति  तथा  PAsz ३े
 नियमों  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 श्रिया  महोदय :
 हमने  PEXI—UR  सम्बन्धी  अधिक  अनुदानों  की  मांगों को  निपटा

 दिया
 है  ह. प्राशा ह  १९५२-५३  कौर  PEYR—YY  इरादी  से  सम्बन्धित  मांगें  भी  शीघ्र  ही  प्रस्तुत

 की  जायेंगी  |

 व्यापार  मंत्री  करमरकर  :  हमें  aren  करनी  चाहिये कि  उन  वर्षों  में
 ऐसे  मामले  नहीं

 होंगे ।

 श्री  म०  च०  शाह :  हम  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  के  परामर्श से  एक  टिप्पणी  तैयार  करेंगे

 शर  यदि  कोई  कठिनाई  होगी  तो  उससे  आपको  सूचित  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ठीक  हूँ  |

 विस्थापित  व्यक्ति  तथा  पुनर्वास  )
 नियमों  संबंधी  प्रस्ताव

 अध्यक्ष  महोदय  :  पब  सभा  विस्थापित  व्यक्ति  *  तथा  पुनर्वास  )  Peuy

 परिवहन  करने के  बारे  में  १३  १९४६  को  रखे  गये  प्रस्तावों  पर  अग्रेतर  विचार  करेगी  ।

 तीन  घण्टे  के  समय  में  से  १  घण्टा  ग्रोवर  ४०  मिनट  बचे  हूं  ।  यदि  पण्डित  भागने  १४५  मिनट

 में  अरपना  भाषण  समाप्त  कर  तो  में  दूसरे  सदस्यों
 को

 कुछ  समय दे  सकूंगा  ।

 पण्डित  ठाकुर  दास  भागने  :  पहले  में  प्राय-कर  अधिनियम  के  बारे में  यह  कहूंगा

 कि  मैंने  पहले  भी  यह  संशोधन  रखा  था  जिसका  आशय  यह  था  कि  जिस  विभाजित  हिन्दू  परिवार  में
 परिवार के  सब  सदस्य  जो  विभाजन  के  भ्रमणकारी हें  प्रौढ़  १८  वर्ष  से  अधिक  oa  के  हें  तथा  पथ

 पीढ़ी के  सदस्य
 जो  १८

 वर्ष  से  ahs  oy  के  नहीं  सम्मिलित  होंगे
 ।  इनकी  ये  दो  श्रेणियां  बनती

 इन  दोनों  श्रेणियों  के  बारे  में  विचार  किया  गया  था  aa  वित्त  मंत्री  ने  ११  ReXo

 को  भारतीय  वित्त  संशोधन  अधिनियम रखा  जो  पास हो  गया  ।  फिर  उसमें  संशोधन किया  गया

 उसका  उद्देश्य  था  कि  यदि व्यक्ति  दूसरी  पीढ़ी  से  हे  प्र  १८  वर्ष  से  कम  द्  का  हैं  तो  प्राय-कर  के

 लिये  उसे  गिना  जायगा  ।  वित्त  मंत्री  पत्नी  और  wanes  को  इस  नियम  के  लाना

 चाहते  क्योंकि  विभाजन  की  में  पत्नि  को  aoa  अंश  लेने  का  भ्र धि कार  होता  है  ।  इस

 पर  मेंने
 आपत्ति

 उठाई  थी  कि
 पंजाब

 में
 रुढ़ि

 के  अनुसार  पुत्र  को  विभाजन  का  दावा  करने  का
 ee

 कार  नहीं  है  ।  इस  पर  वित्त  मंत्री  ने  स्पष्टीकरण  किया  था  कि  इस  उद्देश्य  के  लिये  मिताक्षरा

 परिवार  के  पुत्र  को  विभाजन  का  दावा  करने  का  भ्र धि कार  होगा  चाहे  रुढ़ि  कुछ
 भी

 हो
 ।  इस  प्रकार

 पंजाब  में  रुढ़ि  को  निराकृत  किया  गया  ate  पुत्र  को  विभाजन  कराने  का  अ्रधिकारी  बनाया  गया  ।

 Qeuv TH Fel तक  यहीं  स्थिति  रही  ।  परन्तु  PEAY-UR  में  इसमें कुछ  परिवर्तन कर  दिया  गया  ।  इन

 दोनों  उपबन्धों  के  बीच  जो  भ्रातृ है  में उसकी  कौर  भ्रामक  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं
 ।

 PENNE  के  ग्र धि नियम  में  का  दावा  करने  का  अधिकारी  नहींਂ  शब्द  जोड़

 दिये  गयें  थे  ।  इसका  ्र  यह
 था,कि  जहां

 तक
 इस  मामले

 का  सम्बन्ध  १८  वर्ष से  कम  आयी
 वाले  व्यक्तियों  को  विधि  के  अ्रन्तगंत

 नहीं
 रखा  गया  था  ।  जब  यह  प्रतिकर  विधेयक

 सदन
 के

 समक्ष  था  तो  श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी  ने  एक  sates  प्रस्तुत  किया  जिसका  निर्देश में  पहले

 ही  कर  चुका  हुं  ।
 श्री  प्रस्ताव  प्रसाद

 जी
 इस  बात  पर  सहमत  हो  गये

 थे
 कि  राय-कर  के  सिद्धान्तों

 को  इसमें  समाविष्ट  किया
 जायेगा

 ।  किन्तु  जब  यह  नियम  बनाये  गये
 तो  उनमें  संयुक्त  हिन

 परिवार का  कोई  उल्लेख  नहीं  था  ।  जब  यह  नियम मंत्रणा  बोर्ड  के  समक्ष  जाये  तो  उसने  एक

 प्रतिवेदन  दिया  जिसे  माननीय  मंत्री  ने  स्वीकार कर  लिया  ।  मंत्रणा  बोर्ड  के  प्रतिवेदन में  हमने  स्थिति
 को

 स्पष्ट  दिया  कौर  उसमें  यह  कहा  हम  यह  सिफारिश करते  हैं  तब

 हम  इस  बात  के  प्रति  सजग  है  कि  इसके  परिणामस्वरूप  दावे  के  आवेदन  पत्रों  की  अग्रेतर  जांच
 विषयक होगी  श्र  प्रतिकर  की  वर्तमान  दर  के  आधार पर

 कुछ  atatrare  निधि  आवश्यक
 था

 मूल  wast  में  ।



 १२७४  विस्थापित  २२  PEXE

 पुर्नवास )
 नियमों  सम्बन्धीਂ  प्रस्ताव

 ठाकुर  दास

 श्र  दरों  का  पुनरीक्षण  करना  भी  भ्रावश्यक  होगा  ।”  मंत्री  महोदय  द्वारा  बताये  गये  कारणों

 शादी
 पर

 मंत्रणा
 ate  ने  विचार  किया

 था
 और  उसनें इस  सिफारिश  को

 क्रियान्वित
 किये  जाने  के

 लिये कहा  था

 1  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द
 :  सिफारिश  की  तिथि  क्या  है  ?

 पण्डित  ठाकुर  दास  भागने
 :  सिफारिश  नियम  बनने  से  बहुत  पहले  की  गयी थी  ।  बोरे

 ने  प्रतिकर  की  दरों  की  जांच  करने  के  पश्चात  कुछ  सुझाव  दिये  थे  ।  माननीय  मंत्री  ने  प्रतिकर  की

 दरों  की  स्वीकृति  देकर  उनको  नियमों  में  समाविष्ट  कर  लिया था  ga  seer के  लिए  उन्होंने

 जिस  संशोधन  का  सुझाव  दिया  था  उसमें  कहा  गया  था  कि  १४  अ्रगस्त  १९४७  को  जिस  हिन्द

 विभाजित  परिवार  में  कम  से  कम  दो  विभाजन  कराने  के  प्राधिकारी  थे  उसके  मामले  में

 प्रतिकर  सत्यापित  दावे  के  मूल्य  को  दो  बराबर  हिस्सों  में  बांट  कर  निश्चित  किया  जायेगा

 दोनों  का  हिस्सा नियम  २०  के  अनुसार  निर्धारित किया  जायेगा  |  इसके  पश्चात  यह  राशि  हिन्दू

 विधि के  अनुसार  परिवार के  सदस्यों  में  आवंटित  कर  दी  जायेंगी  ।  PvE  से  १९४५४  तक  यही

 स्थिति  थी  ।  हमने  तमाम  व्यवस्थापकों  का  परीक्षण  करने  के  पर्वत  यह  सिफारिश  की  परन्तु

 माननीय  मंत्री  ने  उसे  स्वीकार  नहीं  किया  कौर  उन्होंने  वित्त  प्रीमियम  १९५५  की  व्यवस्थाओं  के

 ara  नियम बना  लिये  ।  हम  जानते  हें  कि  जब  इन  नियमों  को  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया

 गया  था  तो  मंत्री  महोदय  की प्रतिक्रिया  क्या
 थी  ।

 उस
 समय  के  उनके  वक्तव्य

 को  देखने
 से  पता

 चलता है  कि  उनका यह  तक  कितना  गलत  हैं  कि  उन्हें  यह  पता  ही  नहीं  कि  एक  वयस्क  पुत्र
 सम्पत्ति के  wear  का  अ्रधिकारी  था  ।  १४  ae G4  को भी  माननीय  मंत्री ने  कहा  था :

 अचिंत  राम  इससे  भले  ही  इत्तिफाक  न  करें  लेकिन  हमने  पंजाब  में  यह

 किया  है  कि  वहां  पर  भी  एक  बाप  कौर  उसके  चार  बेटों को  पांच  हिस्सों  में  जमीन  बांटी  है  ।  झगर

 वह  नाम  जानना  चाहेंगे  तो  में  प्राईवेट ली  रूप  उनको  उनके  नाम  बतला  यह

 नहीं  किया  कि  बाप  का  एक  हिस्सा  शौर  जो  चार  उसके  जवान  बेटे  हैं  कौर जो  बड़े  हैं  उनको  हमने

 इग्नोर  )  कर  fan  उनके  क्लेम  को  हमने  रह  नहीं  किया  1”

 यह  उस  समय  था  जब  कि  संशोधन  प्रस्तुत  किये  गये  थे  att  श्री  नि०  च्०  चटर्जी  ने  यह

 आपत्ति  उठाई  थी  कि  वयस्क  अवयस्क  पुत्रों  में  उत्तराधिकार  के  अधिकार  के  सम्बन्ध  में  कोई

 भेदभाव  नहीं  किया  जाना  क्योंकि  दोनों को  ही  यह  अधिकार  जिससे  ही  होते  हैं  ।

 उत्तर  में  माननीय  मंत्री  महोदय ने  कहा  था  :

 जहां  तक  खानदान
 मुद्दा  का  सवाल  है  उसके  बारे  में  पंडित

 ठाकुर  दास  ह पभागव  की  थोड़ी  सी  मदद  चाहूंगा
 ।

 खानदान  मुश्किल  कौर  एक  नाबालिग  मेम्बर  का

 सवाल  वह  तो  हिन्दुस्तान  के  एक  बड़े  वकील  ने  उठाया  है
 ।”

 श्री  दी०  चं०  फार्मा  शायद  उन्होंने  ग्राहक  शोर  निदेश  किया  था

 पण्डित  ठाकुर  दास  भागने  :  उन्होंने  श्री  fro  चं०  चटर्जी  का  उल्लेख  किया  था  में  बड़ा

 वकील नहीं  हूं
 ।

 हश्र  में  कुछ  ज्यादा  कानून  नहीं  जानता  हूं  लेकिन  मैं  यकीन  दिलाता हूं  कि  मैं  उसको  एग्जैमिन

 कराऊंगा
 ।

 एग्जैमिन  कराने
 के

 बाद  नगर  रूल  में  ी
 ०.  ५४  क डि

 )  at  जरूरत

 हुई
 14.0

 अंग्रेंजी



 २२  PEXR  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  Poy

 पुनर्वास )  नियमों  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 मेंने  भ्रन्तरयण करके  यह  कहा  :

 ay  से  यह  प्राविजन  फाइनेंस  बिल  में  चली  जाती है  ग्रोवर

 art  भी  वही  किया  है  ।”  उनका  उत्तर  है  जो  कि  बहुत  महत्वपूर्ण है  :

 चटर्जी साहब  भी  कहते  हैं  कि  उससे  इसका  कोई  ताल्लुक  नहीं

 पड़ता  यह  एक  चीज  मैंने  आपकी  सेवा  में  रखी  थी  जब  श्राप  सदर  की  कुर्सी  पर  रौनकश्नफरोज
 ६. यह  ठीक  यह  दुरुस्त  है

 )  थे  ।  वह  चीज  यह  है  कि  मान  लीजिये  कि  तीन  भाई  थे  शर  एक  भाई  पाकिस्तान

 में  कराने से  पहले  मर  गया  उसके  दो  या  तीन  नाबालिग  बच्चे  दो  भाई  पाकिस्तान से  हिन्दु

 स्तान म  गय

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  यह  भ्र सली  चीज  है  जो  श्राप  कह  रहे  यह  ठीक  है  दुरुस्त  है  ।

 आपने जो  wal चीज  पढ़ी  वही  दुरुस्त है  ।  मेरे  माननीय  मित्र  का  निवचन ठीक  नहीं  हूं  ।

 पण्डित  दास  भागने
 :
 में  उसे  पुनः

 ताई  पका  ते  यह  पाता  ७५७  फिल  ने चली  जाति  है  site  भी  वही  किया  है
 ”

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना :  क  get @ |  जरा  उसके  तो  बढ़िये  |

 महोदय
 का  भाग

 पण्डित  दास  भागने  :  में  पढ़ता  वह  मुझे  मजबूर  नहीं कर  सकता  '  ay

 है
 गद

 आवाज़  फाइनेंस

 बिल  में  चलीं  कराती  है  कौर  आपने  भी  वही  किया  है  ही
 sik  ag  ant  कहते

 बाकी  रहा  यह  सवाल  कि  उनको  जाये  हुए  वर्ष  हो  तो  श्राज  देने  लगे  झर  इसी

 तुमने  नाबालिग
 की

 उम्र
 से  ली  १४  १४५  १९४७  यह  कुछ  नावाजिब नजर  जाता

 है  ।  हमारा  इरादा  यह  है  कि  हम  इसको  भी  एग्जेंमिन  करायें  कौर  देखें  कि  कहीं  इसमें कोई  खास

 दिक्कत  पैदा  तो  नहीं  होती  ।  तो  हमारा  इरादा  यह  है  कि  २६
 १९५५  जिस  दिन

 कि
 क्लेम

 दाखिल होनें  की  प्रा खिरी  तारीख  है  उस  दिन  हम  जो मुश्तरका  खानदान हैं  उसमें  जो  नाबालिग

 कानून  के  लिहाज  से  भी  नाबालिग  हें  ate  फाइनेंस  ऐक्ट  के  हिसाब से  भी  नाबालिग हैं  तो  वह  नाबालिग

 ही  ले  लिया  जाये  ।  अगर वह  बालिग  है  उस  दिन  तो  हम  कंसिडर  करने  के  लिये  तेयार

 हैं  ।

 यह  था  उनका  वक्तव्य |  वह  किसका  उल्लेख  कर  रहे  थे  ।  भ्र वयस्कों के  बारे  में  उन्होंने  कहा

 कि  जिस  दिन  उनको  यह  शभ्रधिकार  मिलना  है  उस  दिन  वे  wages  होने  चाहिएं  |  वयस्क  पुत्रों  के
 सम्बन्ध  में  उन्होंने  कहा  कि  यदि  वह  wee  १९४७  में  भ्र वयस्क  कब  वयस्क  हो  गये  हैं

 तो  उन्हें  अ्रधिकार होगा होगा  अन्यथा  तो  यह  लाभ  वयस्क  पुत्रों  को  नहीं  पहुंचेगा  ।  पुत्र को  २६

 Qeyy Bl TT AaeR को  पूर्ण  वयस्क  होना  चाहिए  ।  इसका  स्पष्ट  अर्थ  यह  है  कि  वह  उन  लड़कों  को  यह  लाभ

 देना  चाहते  थे  जो  gy  QeVe Hat ay HF | को  नौ  वर्ष  के  थे  ।  यह  भी  ठीक  है  कि  मंत्रियों  के  भी  वयस्क

 पुत्र  हो  सकते  हें  और  उन्हें  भी  यह  लाभ  पहुंचेगा  ।  पुनर्वास के  मामले  में  सभी  बसबर हैं  परन्तु

 यह  कहना
 कि

 वह  यह  नहीं  जानते  थे  कि  वयस्क  पुत्र को  भी  इसमें  सम्मिलित किया  बिल्कुल

 गलत  है
 |  इस  सम्बन्ध  में  एक  श्र  संशोधन  भी  था  जिसे  मंत्री  महोदय  ने  स्वीकार कर  लिया  था  ॥

 उसमें
 कहा  गया  था  कि  यदि  संयुक्त  हिन्दू  परिवार  का  कोई

 व्यक्ति  १८
 वर्ष  से  कम  शरायु  के  पुत्रों

 कों  छोड़  कर  मर  जाता  तो  प्रतिकर  की  गणना  करने में  इन  सभी  पुत्रो ंको  परिवार का  एक  सदस्य

 माना  जायेंगी  ।
 हनना...3 ७  पुत्रों  तक  को  लाभ  दिया  गया  था

 ।
 | अ  वहू  कैसे  कहते  हें  कि  १८  वर्ष

 से  afr  aa  वाले  पुत्र  वंचित  नहीं  किये  गये  थे  ।  में  यह  दिखाने  के  लिये  वह  सारा  भाषण

 पढ़  सकता  हूं  कि  माननीय
 मंत्री

 कैसे
 इस  परिणाम

 पर  पहुंचे थे  ।
 १३  सितम्बर को  जब  वह

 अपने

 TH  प्रस्तुत  कर  रह ेथे  तो  उन्होंने  कहा  था  कि  वह  तो  केवल  स्पष्टीकरण  कर  रहें  कोई  नयी  बात

 नहीं  कह  रहे  थे
 ।

 उस  समय  मेंने  उन्हें  था  ।  उस  समय  उन्होंने  वह  दाऊद  तो  पढ़े  ही  नहीं

 जो  कि
 इस

 मामले  की  जान  थे  कौर
 इस

 प्रकार
 वह  सदन  के  सदस्यों  की  में  धूल

 झोंकना  चाहते

 मूल  अंग्रेजी  में  ।

 L.  S./56
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 पुनर्वास )  नियमों  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 ठाकर  दास

 थे  समूचे  नियम  को  पढ़ने  से  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  पूत्र  को  अपर्याप्त  करना  असम्भव  है
 |  यह

 कहना ही  निरपेक्ष  है ंकि
 १८

 वर्ष
 की

 वायु  वाले  पुत्र को  दावे  के  विभाजन  कराने
 का  अधिकार

 ही
 नहीं  ।

 हिन्दु  विधि  के  अनुसार  दो  प्रकार  के  व्यक्तियों  को  विभाजन  का  अधिकार  एक  वह  जो संयुक्त

 परिवार  के  सदस्य  हैं  ae  दूसरे  वह  जो  समांशी  यह  स्पष्ट  हैं  कि  जिनको  वंश  पाने  का

 अधिकार  है  वहीं  विभाजन  का  दावा  नहीं कर  सकते  विधवा  पुत्री  शादी  समां शी होने  पर  भी

 विभाजन  नहीं  करा  सकती  है  ।

 इन  दोनों  प्रकार  के  व्यक्तियों  को  पृथक  रखें  गया  है  ।

 यदि  यह  शब्द  as  AL—XE  के  विधेयक  में  नही ंथे  तो  इसका  भ्रेर्थ यह  है
 कि

 जायंगी

 जो  विभाजन  कराने  के  भ्रमणकारी  नहीं  थे  उनकी  सन्तति  इसका  दावा  करने  की  री  हो

 इस  नवीन  व्याख्या  के  भ्र नू सार  वह  इसके  अधिकारी नहीं  होंगे  ।  उनको कोई  लाभ

 नहीं  मिलेगा  ।  यह  तो  उसी  तरह  की  बात  है  जब  कि  कोई  कहे  नमाज  मत  पढ़ा  नगर  नापाक

 होਂ  ।  wa  उसने  नापाक  ay  तो  पढ़ा  नहीं  इतना  ही  पढ़  लिया  मत  पढ़ा  करਂ  ।  कोई

 कहता  सच  मत  झूठ  पढ़ने  वाला  पढ़ता  है  सच  बोलो  झूठ  बोलो ।  इसी  प्रकार

 मंत्री  महोदय  की  जो  बात  ५  पक्ष  की  होती  है  उसे  ही  वे  पढ़ते  हैं  कौर  बाकी  छोड़  देते  हैं  ।  मेरे  विचार

 में  उन्हें  ऐसा  नहीं  करना  चाहिए  ।  कानून की  पुस्तकों  कौर  कानून  के  इतिहास  को  अध्ययन  करने  से

 प्रत्येक  व्यक्ति  को  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  वयस्क  पुत्र  को  वित्त  अधिनियम कौर  इस  नियम  के

 शन्तगंत  पुरा  लाभ  दिया  गया  था  ।

 संयुक्त  हिन्दू  परिवार की  आत्मा  ही  पुत्र  होता  जैसे  ही  पुत्र  का  जन्म  होता  है  उसी  समय

 उसका  जन्मजात  अधिकार  स्थापित  हो  जाता  है  जन्मजात  भ्र धि कार  हिन्दू  कानून
 के  अनुसार

 विभाजित हो  जाता  है  ।  कौर  वयस्क  पुत्र  को  एक  इकाई  माना  जाता  परन्तु  मेरे  माननीय
 मित्र

 का  कहना  यह  है  कि  यदि  पिता  जीवित  हो  तो  उसका  पुत्र  अथवा  उसके  पुत्र  कोई  महत्व  नहीं  रखते
 शायद  वह  प्रतिनिधित्व के  सिद्धान्त  की  बात  करते  हें  जो  कि  यहां  संगत  नहीं  है  ।  उसमें तो  यदि

 पिता  जीवित होता  है
 तो

 वह  भ्रंश  लेता  परन्तु  यहां  भ्रंश  लेने  का  ee  नहीं  हिन्द विधि

 के  भ्रनुसार  दावे  की  नीधि  सभी  दावेदारों  में  बांटी  जायगी  ।  परन्तु  यह  गणना  करने  के  लिये
 क

 को  एक  एकत्र  माना  जाये  या  नहीं  यह  प्रदान  संगत है  ।  परन्तु  उनके  कथनानुसार  स्थिति यह  है  कि

 यदि  किसी  व्यक्ति  के  पांच  पुत्र  तो  क्योंकि  पिता  जीवित  इसलिये  क  कौर ख
 को

 कर  दिया  जाये  ।  यदि
 ग  की  मृत्यू  हो  गई  है  तो  उनका  कहना  है  कि

 ग
 की  विधवा

 पत्नी  का  भी  अधिकार  होना  ate  यदि  उसके  वयस्क  बच्चे  हें  तो  उन्हें  भी  एक  इकाई

 माना  जाय
 ।  इसलिये  वह  चाहते  हें  कि  मृत  पुत्र  की  एक  इकाई  न  रह  कर  दो  इकाइयां  हो  जायें  ।

 यदि  किसी  व्यक्ति  के  दो
 caren

 कौर  एक  वयस्क  पुत्र  हो  तो  मेरे  मित्र  के  अनुसार  वयस्क  पुत्रो

 कुछ  नहीं  में  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  नियमों  को  यह  तो  स्पष्ट  ही  है  कि  वह  विभाजन  कराने

 के  अधिकारी  हैं
 ।

 क्या  विधवा  विभाजन  करा  सकती  है  ?  यह  स्पष्ट  है  कि  किसको  विभाजन  कराने  का

 अधिकार  है
 ।

 विधवा  अवयस्क  पुत्र  को  अ्रघिकार  नहीं  है  ।  यदि  इसे  हटाया  गया  तो  क्यां  श्रवैध  पुत्र

 की
 विधवा

 ait  wae  पुत्र के  पुत्रों  को  यह  अधिकार होगा  ?  पर  यह  तो  हिन्दू  विधि  के  प्रतिकूल

 वह  चाहते  हें  कि  परिवार  के  मृत  सदस्य  की  विधवा  भी  शामिल  की  जाय  जिसका थे

 होगा  पिता
 को  माता

 ।  atc  यदि  बहुत  विधवाएं  हुई  तो  सौतेली  माताएं  भी  शामिल
 फिर

 उस  व्यक्ति  की  दादी  भी  or  क्योंकि  ag  भी  मृत  सदस्य  की  विधवा  होगी
 ।  यह

 तो  स्पष्ट
 ही

 नहीं
 कि  उस

 सदस्य
 की  मृत्यु  कब  हुई  इतना  ही  कहा  सदस्य  की  विधवा

 |

 इससे  तो  मामला  लम्बा  चलेगा  भ्र ौर  संख्या  भी  बढ़ती  जायेंगी  ।  इस  प्रकार  से  मृत  उसकी  विधवा

 झर  उसकी
 सन्तान

 सभी
 इसमें

 जायंगे  a  यह  हिन्दु
 विधि  की  भावना  के  विरुद्ध  हैं

 |

 मूल  अंग्रेजी
 में

 ।

 ह
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 हमने  संख्या  नहीं  बढ़ाई  है  हमने  इतना  ही  कहा  है  कि  १५  १९४७  को  जो  भ्रमणकारी

 उन्हें  ही  यह  अधिकार हो  ।  बहुत हद  तक  वह  संख्या  बढ़ाने  के  लिये  तैयार  हो  भी  गये  जिसके

 लिये  मेंने  उन्हें  बधाई  भी  दी  थी  ।  अब वह  चाहते  हें  कि  हम  उन  बधाइयों  को  वापिस ले  भ्र

 जिन  शरणार्थी  परिवारों में  लड़के  हैं  वह  भी  इसे  wea  नहीं  समझेंगे  ।  क्योंकि यह  कोई  श्रच्छी  बात

 नहीं
 है

 श्री  सेहर  चन्द  खन्ना
 :

 माननीय  सदस्य  ३४५  मिनिट  बोल  चुके  उस  दिन  वह  श्रद्धा  घंटे
 बोले थे  ।  अन्य  सदस्य  भी  बोलना  चाहते  हैं  मुझे  भी  उत्तर  देने  के  लिये  समय  चाहिये  ।  मेरा

 विचार  है  कि  area  सदस्यों को  भी  अवसर  मिलना  चाहिये  ।  मुझे  वाघा  घंटा  चाहिय े।

 :  हमने १  बजकर  ४८
 मिनट  पर  किया  था  ।  १  घंटा

 ४०  मिनिट श्र  मेरे  विचार में  १२  मिनिट  ate  दिये  जाय॑  ।

 1  पण्डित  ठाकुर  दास  भागने
 :

 श्राप  मुझे  समय  दे  अथवा  न  मूझे  किसी  मंत्री  द्वारा  भ्रध्यक्ष

 से  यह  बात  कहने  पर  आपत्ति  है  कि  सदस्य  को  भाषण  समाप्त करना  |  यह  गलत है  ।

 महोदय :  माननीय  मंत्री  अथवा  किसी  माननीय  सदस्य  को  मेरा  ध्यान इस  कौर

 WHS  कराने  की  आवश्यकता  नहीं  ।  में  वाद-विवाद  को  नियमित  कराने  के  लिये  ही  तो  हूं  ।  माननीय

 मंत्री  जितना समय  चाहें  उन्हें दिया  जायेगा  ।  जो  कोई  बोलेगा  वह  के  निदेशानुसार  कार्य

 करेगा  श्र  जो  बोलना  उसे  में  समय  दूंगा  ।

 माननीय  मंत्री  निस्संदेह  यह  अनुभव  करेंगे  कि  माननीय  सदस्य  मंत्री  महोदय  से
 बाधित  नहीं  होना  चाहते हैं  |

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  में  विनियमन नहीं  कर  रहा  हूं  ।  में  तो  केवल  सुझाव  दे  रहा

 हूँ

 अध्यक्ष  :  माननीय  सदस्य  शीघ्र  से  झपने  भाषण  को  समाप्त करें  । में

 ठीक  चार  माननीय  मंत्री को  भाषण  देने के  लिये  इसलिये  माननीय  सदस्य  अपने

 भाषण  को  शीघ्र  समाप्त  करें  |

 पण्डित  ठाकुर  दास  में  शी  घनता  करूंगा  ।  area  यह  निवेदन  करूंगा  कि  श्राप

 यह  देखें  कि  यह  चर्चा  अनावश्यक  रूप  से  बढ़ाई जा  रही  है  ।  इन  नियमों  पर  अपना  ध्यान
 केन्द्रित  करने  के  स्थान  माननीय  मंत्री  भ्रष्ट  बातों  पर  तक॑  वितकं कर  रहे  हैं  |

 महोदय :
 माननीय

 सदस्य  अपने  भाषण  के  लिये  १०  मिनट  से  अधिक  समय

 ठाकुर  दास  भागेब्र : में अपना भाषण में  अपना  भाषण  दस  मिनट  में  ही  समाप्त  कर  दूंगा  ।  में  इस

 बात  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  कि  जो  लड़का  वयस्क  हो  उसका  भी  सम्पत्ति म  ser  होना  चाहिये  ।

 हिन्दू  विधि  में  ऐसा ही  उपबन्ध  यदि  लड़के  को  ही  कोई  भ्रंश  न  दिया  जाये  तो  सारा  काम  ऐसा

 लगेगा  जैसे  किसी  बरात  में  दुल्हा
 न

 हो
 ।

 जिस  हिन्दू  परिवार  में
 लड़के

 को  सम्पत्ति का  भ्रमणकारी

 न  माना  उसकी  तो  हम  कल्पना  भी  नहीं  कर  सकते
 |

 माननीय  मंत्री
 का  कहना  है  कि  उन्होंने  शराबियों

 को  काफी  लाभ  पहुंचाया है  किन्तु

 मुझे  खेद  हैं  कि  वास्तव  में  ऐसा  नहीं  एक  जोर  तो  श्री  जवाहरलाल  सरदार  श्री  अजित
 प्रसाद जैन  जैसे  लोगों  ने  शरणार्थियों  की  भलाई  के  इतने  काम  किये  ह  कौर  दूसरी  माननीय  मंत्री

 लाखों  लोगों  के  दावों  को  झ्र पने  नियम  के  द्वारा  रद्द  कर  रहे  हैं
 नएएतल्एएएसएल्एएजएल ए

 taper  अंग्रेजी  में  ।
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 ठाकुर  दास

 महोदय  पीठासीन  हुए

 माननीय  मंत्री  को  इस  काम  में  सलाह  देने  के  लिये  एक  मंत्रणा  समिति  थी  we  उसकी  बातों

 पर  वे  सहमत  भी  हुए  थे  ।  किन्तु  अरब  ग्यारह  महीनें  के  बाद  माननीय  मंत्री  अ्रपनी  बात  से  मुकर रहे

 वे  सभा  में  कही  गई  बातों  के  विरुद्ध  कह  कर  हम  लोगों  को  कौर  समस्त  शरणार्थियों  को  निराशा

 कर  रहे  हैं  ।  जो  नियम  झ्रधीनस्थ विधान  सम्बन्धी  समिति ने  बनाये  उनका  यथोचित  पालन

 किया  जाना  चाहिये ।  दुर्भाग्य  से  उस  समिति  का  में  भी  सदस्य  था  a  में  अब  भी  यह  दावे  के  साथ

 कह  सकता  हूं  कि  बड़ी  से  बड़ी  area का  न्यायाधीश
 भी  इस  बात  से  सहमत  होगा  कि  अट्ठारह

 वर्षीय  लड़के  को  सम्पत्ति  का  हकदार  माना  जाये  ।

 यह  में  स्वीकार करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  को  कुछ  कठिनाइयां  श्रव्य  होंगी  किन्तु  इसका

 यह  प्रथ  नहीं  कि  हम  उस  नियम  का  ही  पालन  न  करें  ।  सरकार  ने  दरबारियों के  लिये  १  अ्ररब  ८५

 करोड़  रुपया  दिया है  ।  यह  रुपया  विभिन्न  श्रेणियों  के  शरणार्थियों  को  दिया  जायेगा ।  इसके  लिये

 सभा  ने  नियम  बना  रक्खे  में  समझता हूं  कि  उन  के  लिये  माननीय  मंत्री को  कोई  आपत्ति

 नहीं  होनी  चाहिये  |  मेंने  भाषण  में  कुछ  कठोर  बातें  प्रवीण  कहीं  हैं  किन्तु वे  यथा  sas

 राशा  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  उन  पर  ध्यान देंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 अरब  श्री  अचिन्त  राम  भाषण  प्रारम्भ  करेंगे  ।

 श्री  राधा  रमण
 :  मेरा  एक  संशोधन है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  पहले  में  श्री  उचित राम  को  बोलने  का  अवसर  देना  चाहता हूं

 किन्तु  श्राप  प्यार  संशोधन  प्रस्तुत  कर  दीजिये  ।

 श्री  राधा  रमण
 :

 में  प्रस्ताव करता  हं  कि  :

 सभा  संकल्प  करती  है  कि  विस्थापित व्यक्ति  तथा  अधिनियम

 FeRy  की  धारा
 ४०

 की  उप-धारा  (३)  के  अनुसरण में  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  पुनर्वास  )
 नियमों--जिनमें  ३०  १९५६  की  भ्र धि सुचना  संख्या  ११६१  द्वारा  संशोधन किया  गया  था

 शर  २१  जुलाई  PUG  को  सभा  पटल  पर  रखी  गयी  थी-के  नियम  १९  के  उप-नियम  (३)  के  स्थान

 निम्नलिखित  उप-नियम  को  रखा  जाय  :

 “(3)  For  the  purpose  of  calculating  the  number  of  members  of  a  joint
 family  under  sub-rule  (2),  a  person  who  on  the  relevant  date:—-

 (a)  was  less  than  eighteen  years  of  age;  or

 b)  wasa  lineal  descendant  in  the  male  line  of  another  living
 sha]l  be  excluded:  member  of  the  joint  family;

 Provided  that  where  a  member  6fa  joint  family  has  died  during  the

 period  commencing  on  the  fourteenth  day  of  August,  1947,  and  ending  on
 the  relevant  date  leavin  g  behind  on  the

 relevant
 date  all  or  any  of  the

 following  heirs,  namely,—

 (a)  a  widow  or  widows,
 (0)  ason  or  sons  (whatever  the  age  of  such  son  or  sons),

 but  no  linea)  descendant  in  the  male  line,  then,  all  such  heirs  shall,  notwith-

 standing  anything  contained  in  this  rule,  be  reckoned  as  one  member  of  the

 joint

 [“(3)  उपनियम  (२)  के  भ्रन्तर्गत  किसी  संयुक्त  परिवार  के  सदस्यों की  गणना  करने के

 लिये  किसी
 भी

 ऐसे  व्यक्ति  को  जो  संगत  तारीख

 ~
 १८

 से  कम
 या

 |
 |

 मूल  अंग्रेजी  में



 २२  १९५६  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  १२७६

 पुनर्वास  )  नियमों  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 संयुक्त  परिवार  के  किसी  अरन्य  जीवित सदस्य  का  सगोत्र  वंशज  नहीं  गिना  जायेगा :

 परन्तु  शर्तें  यह  है  कि  यदि  संयुक्त  परिवार  के  किसी  सदस्य  की
 १४  १९४७  से

 लेकर  संगत
 तिथि  तक  की  अवधि  में  मृत्यु  हो  गयी  है  कौर  उस  संगत  तिथि  को  उसके  निम्नलिखित

 शिकारी रह  गये

 विधवा  झ्रथवा  विधवाएं

 लड़का  अथवा  लड़के  लड़के  या  लड़कों  की  ्य  कुछ  भी  कयों  न  ;

 परन्तु  कोई  भी  सगोत्र  पूर्वज  न  तो  इस  नियम  में  किसी  भी  बात  के  होते  हुए  ऐसे  सभी आ  है
 उत्तराधिकारी  संयुक्त  परिवार  के  एक  ही  सदस्य  के  रूप  में  माने  जा  at  |]

 यह  सभा  राज्य-सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य-सभा  उक्त  संकल्प  से  सहमत  हो
 ।

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ज्  |

 लाला  उचित  राम  :  ast  कंपेन्सेशन  )  के  रूल्स  )  के  मुताल्लिक
 जो  डिस्कशन  जारी  उसमें  गवर्नमेंट  ने  जो  पोजीशन  ली  है  वह  यह  है  कि  जेसी  हालत

 पहलें  वसी  ही  उसमें  कोई  तरमीम  नहीं  की  जा  रही  है  fas  क्लासीफिकेशन  )

 करने  की  ही  ख्वाहिश  हे  इस  मौके  का  फायदा  उठा  कर  जो  माइनर बच्चे  हैं  शर  विंडो हैं

 उनको  फायदा  पहुंचाया गया  हूँ  ।  हमारे  मंत्री  जी  का  रेकार्ड  श्र  यह  जो  उनका  दावा  है
 कि जब  से  वह  तशरीफ  लाये  तब  से  उन्होंने  ऐसे-ऐसे  काम  उसका  मतलब  जो  हूँ  उसको

 मैं

 दोहराना  नहीं  चाहता  |
 उन्होंने  कहा  कि  वह  भ्र पने  को  रिफ्यूजी  )  समझते  हें  ।  राज

 रिफ्यूजी  भी  यह  समझते  हैं  कि  उनका  नुमाइन्दा  कैबिनेट  में  बैठा  हुआ
 है  र

 उनके  खयालात  की
 तर्जुमानी  कर  रहा  है  जिससे  कि  उनको  फायदा  रहा  लेकिन  जो  उनका  दावा  है  वह  इस
 तरमीम  के  साथ  बिल्कुल  मुनासिब नहीं  मालूम  होता  है  ।  जो  तरमीम  पेश  की  गई  झगर  उसका

 भ्र सली  मतलब  देखा  जाय  तो  यह  पता  चलेगा  कि  दर हकीकत  पहले  जो  फैसला  किया  उससे

 कुछ  इन्हेराफ  किया  जा  रहा  और  लड़कों  को
 जो

 हक  उनको
 उससे

 महरूम  किया
 जा

 रहा  है
 ।

 बाज  दफा  मुह  से  ऐसे  अल्फाज  निकलते  हें  जिनका  मतलब  कुछ  नहीं  लेकिन  उससे  कुछ

 तकलीफ  हो  जाती  हैं
 ।

 ar  डिबेट  में  जो  हीट  are  उसका  यही  कारण  नहीं तो

 वह  ऐसी  शक्ल  न  लेता  ।  राज  बहुत  से  भाई  समझते  हैं  कि  कुछ  खन्ना  साहब  ने  भोंसले  साहब

 ने  किया  वह  तमाम  हिन्दुस्तान के  भ्रमर
 काबिले  तारीफ  है  कौर  उन्होंने  उससे  काफी  नाम  पैदा  किया

 लेकिन  नगर  डिस्पेशनेटली  के  सोचा  जाय
 प्रौढ़

 रूल्स  को  देखा
 जाय

 तो  जो

 एक्स्प्लेनेशन  )  पूछ  २  है  :

 नियम  के  प्रयोजन  मिलाकर  विधि  द्वारा  प्रशासित  प्रत्येक  हिन्दु  संयुक्त  परिवार

 में  पत्र  एक  विरुद्ध  प्रथा  के  होते  हुए  भी  भ्र पने  पिता  कौर  दादा  के  साथ  समांश  सम्पत्ति  के  विभाजन

 करने  का  अधिकारी  है  ।”

 गवर्नमेंट  की  बात  को  तस्लीम  किया  तो  पता  चल  जाता  हैँ  कि  इसको  यहाँ  पर  किस

 लिये  दर्जें  किया गया  है  |  में  समझता हूं  कि  इसके  होते हुए  लड़के  को  महरूम  करने
 का  इंटरप्रिटेशन

 )  करना  या  महरूम  दोनों  ही  नामुनासिब हैं  ।  इसके  अलावा जो  चीज  सामने  पेश

 की  उस  लेंग्वेज  के  इन्दर  कोई  ;  नहीं  ह  ।  जसा  ऊपर  कहा  गया  कि

 हत्या  सदस्य की  संतति  है  ।”  तो  यह  दोनों  को  गवर्न  करता  है  ।  परिवार  afters

 नहीं
 ।”

 यह  चीज  दोनों  को  गिरने  करती  जिससे  यह  भी  उसका  मतलब  हैं

 मूल  बारजी  में  ।



 १२८०  विस्थापितਂ  व्यक्ति  तथा  १९५६

 नियमों  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 अरचित  राम |

 करवाने का  अधिकारी  नहीं  ।”  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  ने  जो  कुछ  कह  दिया

 उसमें  यह  सब  कुछ  जाता  है  ।  जो  सब्सीडियेरी  लेजिस्लेशन  कमेटी  विधान  है

 उसने  भी  यह  फैसला  साथ  ही  जो  ऐडवाइजरी  कमेटी  है  उसने  एक

 दो  तीन  दफा  यह  फैसला  किया  कि  उसका  यह  इंटरप्रेटेशन  लेकिन  इन  बातों  को

 छोड़  कर  मेरे  दिमाग  में  यह  बात  art  है  कि  wen  जो  रिफ्यूजीज  का  मास  उसके  लिये  कौंन  सा

 इंटरप्रिटेशन ठीक  है  ।  उसके  बाद  मेरे  दिल  में  यह  खयाल  श्राया  कि  शायद  यह  इंटरप्रेटेशन उन  लोगों

 के  हक  में  हो  जो  कि  बड़े  बड़े  आदमी  हें  दौर  बड़ी  बड़ी  प्रापर्टी  )  करोड़ों  रुपयों
 की  ges

 कर  ७७:  च्च्  उनके  पास  रुपया  जाय  ।  लेकिन  जरा  गौर  करें  कि  जो  ज्वायंट  फैमिली  सिस्टम

 परिवार  पद्धति )  है  वह
 बड़े-बड़े  ख़ानदानों

 में  ही  नहीं  गरीब
 आदमियों

 के
 दरमियान

 भी  ज्वायंट  फैमिली  सिस्टम है  ।  इसलिये  हमें  उनका  खयाल भी  रखना  चाहियें ।  हम  जो  भी

 फैसले  करते  हें  उसका  कुछ
 न

 कुछ  मकसद  होता  लेकिन  उसके  होते  हुए
 भी

 हमें  कोई  ऐसा  काम  नहीं

 करना  चाहिये  जिससे गरीब  आदमियों  को  चोट  लगे  ।  arr जो  भी  कदम  हम  उठाते  उसमे

 हमें  इन  आदमियों  का  खयाल  करके  काम  करना  चाहिये  इसमें  न  ठीक  बड़े  बडे  आदमियों

 के  लड़के  इसमें नहीं  जायेंगे  ।  लेकिन जब  बड़े  श्रादमियों  के  मुताल्लिक  यहां  पर  बहस  हुई  उस
 ट  यह  भ्रमेंडमेंट  दिया था  कि  सीलिंग  जो  हो  वह  ५०,००० रु०  की  दो  लाख
 की  मुझे  इससे  कोई  चोट  नहीं  लगती  नगर  बड़े  बड़े  आदमियों  को  दो  लाख  रुपया
 लेकिन जब  प्रापर  एक  तरफ  से  यह  फैसला  कर  लिया  है  कि  कुल  १८५  करोड़  रुपया  दिया

 वाला  तो  आखिर  वह  रुपया  बंटे  कैसे  ?  वह  इस  तरह  से  न  बंटे  कि  गरीब  areal  को  नुकसान

 पहुंचे  ।  इसी  लिये  मेंने  fear  था  कि  जो  सीलिंग  है  वह  दो  लाख  रुपया  न  रख  कर  Yo,ooo

 रु०
 रक्खी  जाय

 ।
 लेकिन  उस  मेरी  बात  नहीं  मानी  गई ।  में  कहता  हुं  कि  नगर  दो  करोड़

 ही  सीलिंग  रखनी  हे  तो  कानूनी  मसले  में  ऐसा  इंटरप्रेटेशन  दीजिये  कि  जिससे  जो  गरीब  खानदान

 उनकी  हालात के  मुताबिक  हो  ।  में  नहीं  चाहता  कि  श्राप  इस  तरह  से  करें  कि
 खन्ना

 साहब  की  कोशिशों  से  जो  वातावरण  बना  हैं  वह  बेकार  हो  जाय  श्र  हमारा  फैसला  जो था  वह

 फैसला  करें  कि  तमाम  वायुमंडल जो  बन  गया  है  वह  खराब  न  जाय  क्योंकि  में  समझता  हूं  कि  ऐसा
 झान  दि  होल  रिफ्यूजी विस्थापितों  )

 के
 खिलाफ  जाय

 ।
 श्राप  इसको  देख  कर

 अपना

 होना
 न  रिफ्यूजी के  भलें  के  लिये

 न
 मिनिस्ट्री  के  भले  के  लिये  कौर  न  गवर्नमेंट के  भले  के  लिये

 है

 राज  सुबह  हम  मौलाना  आजाद  साहब  के  पास  भी  गये  डेप्युटेशन  बना  कर  कौर  कहा कि

 ऐसी  राह  निकालनी
 चाहिये

 के  मेम्बर उसको  मंजूर  करें  र  उनकी  समझ  में  यह  बात  |

 श्री
 उ०

 मू०  ज्रिवेदी  :  एक  औचित्य  ser  क्या  सदस्य  दलीय  राजनीति  के  लिये

 दारीयों  को  आकर्षित
 करना  चाहते  हें  अथवा  दार णा र्थी  राज्य  के  प्रति  निष्ठाहीन  थे

 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 ऐसी  कोई  बात  नहीं  ।

 लाला
 उचित

 राम  :  में  यह  कर  रहा  था  कि  जब  यह  तजवीज  सामने  तब  यह  सवाल

 उठा  कि  क्या  पाप  चाहते  हें  कि  काम्पैंसेशन  की  रकम  को  बढ़ाया  जावे  ।  खन्ना  साहब  ने

 भी  कहा  कि  sere  ऐसा  gar  तो  खर्चा  बढ़  जावेगा  कौर  उन्होंने  यह  भी  कहा था  कि

 उनको  कौर
 ज्यादा

 रुपये  की  मांग  करनी  पड़ेगी  कौर  उनको  किसी  के  आगे हाथ  फैलाने  पड़ेगे
 ।

 मेने  यह  कहा  था  कि  हमें  खन्ना  साहब  पर  पूरा  विश्वास  ह  कौर  नगर  उनको  कौर  रुपया  मांगने
 की

 जरुरत  महसूस  होगी
 तो

 हम  सब  उनके  साथ  होंगे  कौर हम  भी  उनके  साथ  मिल  कर  हाथ  फैलायेंगे
 ।

 wa
 भी  जो  कुछ  मिला  है  वह  बहुत  ही  कम  सिर्फ  २०  फीसदी  ह  यह  कुछ  भी  नहीं  है  ।  वैसे

 भी  में  चाहता  हूं  कि  उनको  हाथ  फैलाना ही  चाहिये  ।  लेकिन
 प्यार  श्राप  यह  समझते  हैं  कि  aTTHT

 मिल  wast  में  ।
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 नियमों  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 हाथ  नहीं  फैलाना  चाहिये  ae  साथ  ही  साथ  यह  भी  श्राप  चाहते  हैं  कि  १८५ के  अन्दर
 ही  गुजारा

 हो  तो  में  समझता  हूं  झ्रापको कोई  न  कोई  तजवीज  निकालनी  ही  होगी  are  आपको  इस  मसले  पर

 गौर  करना  ही  होगा  ऐसा  करने  के  लिये  अगर  आपको
 जो

 सीलिंग  अपने  की  उसको भी

 बदलना  पड़े  तो  प्रापक  ऐसा  भी  करना  होगा  ।  झगर  सीलिंग  को  कम  किया गया  तो  में  मानता हूं

 कि  बहुत  से  लोगों  को  कुर्बानी  करनी  पड़ेगी  ।  तो  जब  हम  मौलाना  भ्रमजाल  साहब  से  मिले  थे  तो

 उन्होंने  कहा  था  कि  इस  मामले  को  एडजेक्टिव  कमिटी  में  लाया  जाय  कौर  वहां  पर  इस  पर  गौर

 हो  सकता  हमें  चाहिये  कि  हम  इसका  कोई न  कोई  हल  अवश्य  निकालें  ।  इसके  लिये  एक  कमिटी

 बनाई  जा  सकती  है  जो  कि  कोई  न  कोई  हल  निकालने  में  मदद  कर  सकती  है  ।  तो  गवर्नमेंट

 दस  या  बीस  करोड़  रुपया  दे  भी  देती  है  तो  उससे  में  समझता  हूं  कोई  पड़ने  वाला  नहीं  है  ।

 यह  कहा  गया
 था

 कि
 ५०,०००

 के
 बजाय  भ्रगर दो लाख

 दो
 लाख  की

 लिमिट  दी  गई  तो  बहुत
 ज्यादा

 फक  नहीं  पड़ेगा
 ।  मुमकिन  है  यह  ठीक हो  ।  लेकिन जो  एक्चुअल  पोजीशन  उसे  हमें  देखना

 हमें  देखना  यह  हे  कि  aa  हम  कया  करें  ।  तो  मेरी  तो  तजवीज
 यही  है  कि  एक  कमिटी  बनाई

 जाय  जो  इस  सारे  मामले  पर  विचार  करे  हमें  बताये  कि  इसको  एक्सेप्ट  करके

 क्या  पड़  सकता  अगर  इस  काम  को  नहीं  चला  सकेंगे  तो  स्कीम  कोलैप्स  )

 तो  नहीं  होगी  लेकिन  रफ्तार  धीमी  हो  जायगी  ।  लोग  arr  भी  कहते  हैं  कि  जो  रफ्तार

 है  वह  बहुत  धीमी  है  शर  बहुत  डिले  हो  रही
 है

 और  इसे  तेज  किया  जाना  चाहिए
 ।  में  यह  नहीं

 कहता  कि  कोशिश  नहीं  हो  रही  कोठिया  अवश्य  की  जा  रही  है  कि  इस  रफ्तार  को  तेज  किया

 जाय  ।
 में  खुश  हूं  कि  माननीय

 मंत्री जी  ने  जो  काम  किया  है  इससे  उन्होंने  भ्रपने  लिए  नाम  पैदा  कर

 लिया  है  भ्र  बरच्छा  रसूख  पैदा  कर  लिया  है  ।  भी  वह  बरच्छा  काम  कर  रहे  हें  कौर  उनके

 जो  भ्रफसर  हें  वें  भी  भ्रच्छा  काम  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन जो  छोटा  स्टाफ  में  कोई  शिकायत  करने
 की  भावना  से  ऐसा

 नहीं  कह  रहा  वह  अच्छा  श
 श्र  ठीक  काम  नहीं  कर  रहा  वह  भी  ठीक  तरह

 से  काम  इसका  भी  तरीका  आपको  निकालना  चाहिये  ।  आपने कहा  है  कि  १०  लाख  रुपया

 हर  रोज  देंगे  श्र  में  यह  भी  मानता  हूं  कि  श्रापकी  ख्वाहिश  है  कि  a4  लाख  रुपया  हर  रोज  दिया
 जाय

 ।  ag  सब  चीज  भ्रमणी है  ।  लेकिन इसको  एक्चुअल  प्रेक्टिस  प्रयोग )  में  लाया

 जाना  चाहिए  |

 तो  में  यह  कह  रहा  था  कि  एक  कमिटी  बनाई  जाय  जो  कि  सारे  मामले पर  गौर  करे  ।  शरीर

 इस  स्कीम  को  प्रेक्टिस में  लाने  से  कोई  ज्यादा  पड़ने  वाला  नहीं  है  तो  यह  ठीक  है  लेकिन  शरीर

 इस  तरह  से
 Coy

 करोड़  से  गुजारा  नहीं  हो  सकता  तो  स्केल
 को  कम  करने का  सुझाव  आपको वह

 मैं  ठाकुर  दास  जी  के  बारे  मै  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।  में  समझता  हुं  कि  एक  रिफ्यूजी
 न

 होते  हुए

 भी  जितनी  सेवा  उन्होंने  रिफ्यूजी
 की

 की  है  वह  शायद  ही  किसी  दूसरे  ने  की  हो  ।  उनकी  तरह  का

 आदमी  मिलना  मुशिकल  है  ।  वह  इस  तरफ  को  कौर  उस  तरफ  को  भी  लीड  देने  वालें  हें  ।  उन्होंने
 जो

 खिदमत  की  वह  बेमिसाल  है
 |

 उधर  खन्ना  साहब  ने  भी  एक  रिफ्यूजी  होने  के  नाते  बहुत  बड़ी
 खिदमत की  है  atc  उनकी  हमदर्दी  इन  लोगों  के  ही  साथ  है  ।  इस  वास्ते  में  समझता  हूं  कि  कोई

 हेल  निकालना  मुश्किल  नहीं है  ।  तो  इस  डिप्टी  स्पीकर  )  .  हर  कोई यह

 महसूस  करता  है  कि  रिफ्यूजी  का  भला  हो  खास  तौर  से  उनका  जो
 कि

 गरीब  भला  हो  ।

 इस  चीज  से  कोई  भी  इन्कार  नहीं  करता  |
 तो  भ्राखिर  में  में  यही  दरख्वास्त  करता  हूं  कि  बाप  एक

 कमिटी  बनायें  जो  कि  इस  मसलें  पर  गौर  करे  भ्रौर  इस  बिल  की  कंसीडरेशन  जिस

 तरह  से  कि  पहले  किया गया  कि  तीन  या  चार  रोज  के  लियें  पोस्टपोन  कर  दिया

 गया  पोस्टपोन  कर  दिया  जाय  ताकि  वह  कमिटी  कोई  हल  निकाल सके  ।

 श्री  राजा रमण  :  सबसे  पहलें  में  भ्र पनी  एमेंडमेंट  )  इस  सदन  के  सामने  रखना

 चाहता हैं  इस  सम्बन्ध
 में  जो

 उसूल  काम्पैंसेशन  के
 लिये

 हमने  कुछ  प्रस  हुए  पास  किये
 अरब

 उनमें  कुछ  नये  सुझाव
 बजीर  साहब

 की
 तरफ  से  इस  सदन  के  सामने  रखे  गये  a @ |

 हमारी

 baer  अंग्रेजी  में  ।
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 पुनर्वास  )  नियमों  सम्बन्धीਂ  प्रस्ताव

 राधा

 बदकिस्मती  है  कि  इन  रूल्स  का  पहले  तो  फैसला  करने  में  कौर  फिर  उसके  बाद  इस  सदन  के  सामने

 रखने  में  बहुत  काफी  देर लग  गई  श्र  झ्र भी  भी  इन  पर  अम्ल  करने  में  कुछ  दिख  पड़

 रही  जो  तरमीमें  इन  उसूलो  के  सुधार के  लिये  aor  इस  सदन  के  सामने  हैं  उनमें  करीब  करीब

 सभी  पर  इत्तिफाक नजर  जाता  fas  एक  ही  धारा  १९  है  जिसके  मातहत  सब-रूल्स बने
 उस  पर  काफी  वाद-विवाद  gare  कुछ  मतभेद  नजर  कराते  यह  बात  इस  सदन  के

 सभी

 माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  सरकार  की  तथा  सारे  देश  की  हमदर्दी  उन  भाइयों  के  साथ  है
 जो

 पाकिस्तान से  हिन्दुस्तान  १५  शर  भरा  कर  बसे  ।  न  सिर्फ॑  उनको  इधर  जाना  ही  पड़ा  बल्कि

 उनको  सारा  धन  ate  सम्पत्ति  भी  वहीं  पर  छोड़नी  पड़ी  कौर  उनकी  हालत  पहले  पहल  काफी

 अबतर  रही  श्र
 भी

 कुछ  बहुत  ज्यादा  सुधार  उसमें  नजर  नहीं  भ्राता  है
 ।

 यही  कारण
 था  कि

 सरकार
 ने

 तथा
 हमारे  वजीर  साहब नें  बहुत  ज्यादा  सोच-विचार करने  के  बाद  यह  फैसला  किया

 कि  चूंकि  हमारे पास  जो  रकम  देने के  लिये  है  वह  सीमायुक्त वह
 सिंतिमम

 शर  N a  लिमिट  फिक्स  सीमा  कर  दी  जायें  ।  इसी  चीज को  ध्यान  में

 रख  कर  यह  रूल्स  बनाये  गये  ।  में  समझता  हूं  कि  इस  सदन  के  हरएक  माननीय सदस्य
 की  यह

 ख्वाहिश  है  कि  जितनी  भी  ज्यादा  से  ज्यादा  रकम  हम  उन  शरणार्थियों  जो  कि  धनिक  नहीं

 जो  किਂ  कमजोर  दे  सकते  हैं  दे  कौर  यदि  किसी  शरणार्थी  की  अवस्था  भ्रमणी  है  तो  उस
 रकम  को

 कभ  कर  दिया  जायें  ताकि  सामाजिक  दृष्टि  से  हम  गरीब  आदमियों  के  साथ  न्याय  कर  सके
 |

 यह  जो  धारा  १९  है  इस  धारा  में  हमने  यह  फैसला  किया  था  कि  इसके  अन्तर्गत  जो  काम्पैंसेशन
 की  रकम  बनती  उसका  किस  तरह  से  बंटवारा  किया  जाये  पर  किस  तरह  से  यूनिट  करार  दिये
 जायें  ।  यह  तय  पाया था  कि  जहां  एक  ज्वायंट  फैमिली  एक  मुज़हका  खानदान है  कौर  उसके

 दो
 या  तीन  सदस्य  हैं  तो  उनको  दो  यूनिट  मान  कर  चला  जायगा  कौर  सदस्य  चार  हों  या  उससे  ज्यादा

 हों  तो  उनको
 तीन

 मान  कर
 चला

 जायगा
 ।

 इसी  पर  यह  फैसला  gar  कि  नगर  मान
 ६०,०००  है  कौर  दो  या  तीन  उस  ज्वायंट  फैमिली  के  मेम्बर  तो  उस  रकम  को  दो  यूनिट  मान  कर

 चला  यानी  ३०,०००  का  एक  यूनिट होगा  wie  जितने  भी  उस  फैमिली  के  मेम्बर

 ज्वायंट  फैमिली  उसको  उनमें  बांट  दिया  जायगा  ।  were  उनकी  संख्या  चार  या  चार  से  ज्यादा

 हो  तो  वह  रकम  तीन  यूनिट  समझी  जायगी  कौर  तीन  के  मुताबिक  उसको  हिस्सा  रसद  मिलेंगी
 ॥

 उसमें यह  भी  तय
 किया

 गया  थां  कि  सब
 मिला

 कर  उस  मुश्तरका  खानदान  में  जितने  भी  मेम्बरान  होंगे
 इस  यूनिट  के  मुताबिक ही  हिस्सा  पायेंगे  कौर  उनमें उन  लड़कों  का  हक  जो  माइनर  होंगे  या  जो

 fasta  होंगी  भी  तसलीम  किया  यानी  उनको  भी  यूनिट  का  एक  हिस्सा  माना

 जायगा
 |  १४  १९६४७  से  जब  पार्टीशन  )  हुआ था था  २६  १९५६

 तक  बहुत  से  मुदिका  खानदानों  में  तब्दीली हो  गई  SKS  किसी  खानदान  के  चार  या

 पांच  मेम्बरान उनमें  से  किसी  भाई  या  किसी  दूसरे  आदमी  की  डैथ  )  हो  गई  उसकी
 बेवा  at

 लड़का  रहा  तो  उनको
 यूनिट  में  कोई  हक  नहीं  मिलता  था  ।  इस  संशोधन  के  द्वारा

 मैंने  इस  बात  की  ख्वाहिश  की  है  कि  उसकी  बेवा  या  लड़के  को  हक  मिलना  चाहिये  ।  यह

 समझना  चाहिये
 कि

 राज  भी  मुशतर्का  खानदान  का  वह  शख्स  जिन्दा  मौजूद  है  ।  मगर  उस
 उसको हक  मिलता  तो  art

 भी
 मिलना  चाहिये  ।  इसकी  वजह  यह  हैं  कि  हम  समझते  हैं  कि

 जो
 खानदान  पाकिस्तान  में  बड़ी  मच्छी  हालत  a —areat  हालत  में--था  ate  पार्टीशन  के  बाद

 वह  लुट-पिट watt  सारी  धन  सम्पत्ति  खो  कर  हिन्दुस्तान  में  कौर  यहां  खाने के  बाद

 अगस्त
 ४७  से

 सितम्बर  १९५६  के  बीच  में  उसका  स्वर्गवास  हो  गया  तो  उसकी  बेवा  बच्चे
 को  उसका

 हक  मिलना  चाहिए  ।  भ्रमर  कम्पेन्सेशन  के  फैसले  के  उस  दास को  वह  हक
 मिलता  तो

 उसके  जरिये
 उसकी

 बीवी  दौर  बच्चे  को  भी
 हक  मिलता

 |
 इसकी  वजह  यह  है  कि

 यंह  हक  तस्लीम  नहीं  किया  जाता  तो  इसका  नतीजा  यह  होगा  कि  जिन  मुशतर्का  खानदानों  में
 जो

 मेम्बर  १९४७ में  मौजूद  लेकिन  कम्पेन्सेशन  का  फैसला  होते  पकाती--  १९५६

 faa  ait  में  ।



 २२  ous  विस्थापित व्यक्ति  तथा  RRS

 i]  )  नियमों  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 मौजूद  नहीं  तो  उसकी  बेवा  कौर  बच्चों को  कोई  हक  हासिल  नहीं  होता  जो  कि  बड़ी

 नावाज़िब बात  यह  एक  ऐसी  मुश्किल  जो  कि  उस  खानदान के  लिये  बड़ी  तकलीफ का  बायस

 बन  सकती  है  और  इस  तरह  उस  खानदान के  साथ  इन्साफ नहीं  होता  है  ।  इसलिये  यह  जरूरी है  कि

 उन  मुज़हका  खानदानों  जिनमें  औरत  ate  बच्चे  अपने  पति  पिता  से  इस  दरमियान  में

 जुदा  हो  चुके  उन  को  हक  मिलना  चाहिए  1

 श्री दी०  चं०  फार्मा  :  श्री  राधा  रमण  ने  जो  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  उसको  में  युक्तियुक्त

 नहीं  समझता  हूं  ।  वे  उनके  साथ
 तो

 न्याय  करना  चाहते  हैं
 जो

 मर  गये  हैं  किन्तु  उन  लोगों  के  साथ
 अन्याय

 करना  चाहते  हें  जो  जीवित  यदि  कोई  मनुष्य  जीवित  है  तो  उस  के  बच्चे  प्रपर
 अधिकार

 से
 वंचित  रहेंगे  ।

 में  इस  सकें  को  उचित  नहीं  समझता |

 संसद
 में  पिछले  चार  वर्ष  में  मेंने  यह  भ्रनुभव  किया  है  कि  सरकार  ने  शरणार्थियों  को

 सदैव

 अधिक
 से

 अधिक
 लाभ  पहुंचाने  का  प्रयत्न किया  है  ।  रकम की  सीमा  ५०,००० से  बढ़ा  कर  २

 लाख  रुपयें  कर
 दी  किन्तु  इस  भ्र धि सूचना  में  हम  देखते  हैं  कि  पुनर्वास  मंत्रालय

 नें

 पहले  विचारों
 को  बिल्कुल

 बदल  दिया  है
 |

 हम  इस
 प्रश्न

 पर
 एक

 बार  विचार  कर
 चुके

 हैं  ग्र
 इस

 सम्बन्ध
 में  नियम चुके  हैं  ।  wa  यह  शोभा  नहीं  देता  कि  पुनर्वास  मंत्रालय  केवल  कुछ

 प्रशासनिक  सुविधाओं  के  लिये  उन  frat  का  पालन  नहीं  करना  चाहता  ।  सरकार को  यह  ध्यान

 रखना  चाहिये
 कि  उसका

 काम  जनता  सुविधा  देना  है  न  कि  तपने  सुविधा  के  लिये  जनता
 को

 परेशान  करना  |

 सभा  को  ज्ञात  है  कि  इन  नियमों  के  लिये एक  मंत्रणा  ats  बनाया  गया  जिसके  सभापति  श्री

 टेक  चन्द
 ty  उन्होंने  भी

 यही  कहा  था  कि  यदि  इन  नियमों  का  कोई  गलत  थे  लगाया गया  तो

 उससे  लोगों
 को

 निराशा  होगी ।
 मंत्रणा  ats  की  सिफारिशों

 पर  संसद  भी  सहमत हो  चुकी

 श्री  ठाकुर  दास  भागने  ने  इस  प्रदान  का  श्रमिक  पहल  स्पष्ट  किया  था  ।  वित्त  मंत्रालय  नें

 संयुक्त  हिन्दू  परिवार
 की

 एक  परिभाषा  दी  है  कौर  पुनर्वास  मंत्रालय  अपनी  अलग  परिभाषा देना
 चाहता है  ।

 इससे
 प्रकट  होता  है  कि  सरकारी  कार्यों  में  कोई  एकरूपता  नहीं है  ।  सभा  में  संयुक्त

 हिन्दू  परिवार के  बारे  में  काफी  चर्चा  हो  चुकी  है  कौर  हम  सब  जानते  हैं  कि  संयुक्त  हिन्दू
 परिवार

 का  क्या  ज  फिर  भी श्राइचर्य  इस  बात  पर  हैं  कि  पुनर्वास  मंत्रालय  उसकी  कौर  ही

 परिभाषा  देना  चाहता  है  जो  बिल्कुल  अ्रसत्य है

 सभा  में  प्रधान  विधान  सम्बन्धी  समिति नाम  की

 दल  के  कोई  सदस्य॑  नहीं  बल्कि  विरोधी  दल  के  एक  प्रसिद्ध  नेता  हैं  जो  पहले  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय
 एक  समिति  है  जिसके  अध्यक्ष

 कांग्रेस

 के
 न्यायाधीश  रह  चुके

 वह  वैध  नहीं है  ।  इस  पर

 बुके  उस  समिति  ने  भी  यही  कहा है  कि  जो  अधिसूचना जारी  की  गई  है

 हैं
 । में  संबोधन  करना  चाहते  भी पुनर्वास ह

 मंत्री यह  कहते  हें  कि  वे  प्रशासनिक  सुविधा के  लिये  नियमों

 में  यह  नहीं  कहता  कि
 प्रतिकर

 के  लिये  जो  धनराशि  निश्चित
 की

 गई  है  उसमें  कोई  वृद्धि
 की  जाये

 ।  में  तो  केवल  ag  चाहता  हूं  कि  जो  रकम  है  उसका  वितरण  भलीभांति किया  जाये  ।
 पुनर्वास  मंत्रालय  रोज  नये  नये  परिवर्तन  कर  रहा  है  कौर  इसके  कारण  इस  काम  में  बाधा  पड़ती हैं

 |
 मेरे  मित्र  पंडित  ठाकर  दास

 भागने  ने  अपने  प्रभावशाली  भाषण में  कहा  है  कि  इस  विषय  में  शरणार्थी
 और  गैर-शरणार्थी की  दृष्टि  से  सोचने  का  कोई  नहीं  उठता  |  हमें इस  पर  निष्पक्ष रूप  से  विचार

 करना  चाहिये
 |

 हमें  केवल  पाई  की  दृष्टि  से  ही  नहीं  सोचना  चाहिये  ।  हम  जानते

 हूँ  कि
 ऐसी  बातों

 से  शरणार्थियों  पर  कितना  बुरा  मनोवैज्ञानिक  प्रभाव  पड़ता  उनको  पहलें *
 ही  बहुत से  धक्के  लग  चुके  हें  शौर इस  बार  भी  वे  यही  समझेंगे  कि  उनके साथ  wa  किया  जा

 ह

 धनी  में  ।



 १२८४  विस्थापित  व्यक्ति  २२  १९५६

 पुनर्वास )  नियमों  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 [at  दी०  चल

 रहा  ह.) पे झादया  करता  हं  कि
 माननीय  मंत्री इस  पर  सहृदयता  से  विचार  करेंगे

 ।

 समझता
 हूं  कि  इस  नियम में  किसी

 संशोधन  की  झ्रावश्यकता  नहीं  है  जैसा  कि  पंडित  ठाकुर  दास

 भागने  ने  अपने  भाषण  में  बताया  है  ।

 सरदार  श्र०  सि०  सहगल  क  रिहेविलिटे  ने

 जो  काम्पैंसेशन  sire  रिहैबिलिटेशन  (grata)  )  के  रूल  सन्  geyy A aaa में  बनाये  थे  उनके

 )  १६
 में  तबदीली

 करने
 के

 लिये
 यह  विषय  पेश  किया  गया  है  ।

 इस  पर  में  अपने  विचार
 अ्रापके

 सामने  रखना  चाहता  इन  रूल्स  में  सफों  ३  पर
 ७

 के  सब-सेक्शन
 रे

 में  यह  दिया  गया  है  :

 नियम  के  प्रयोजन से  का
 दाब्दावली  से  प्रार्थी  के  निम्नलिखित  सम्बन्धियों

 में  से  कोई  होता है  जो  उसके  साथ  रह  रहा  हो  अथवा  पुर्णतः  उस  पर  निर्भर करता

 हो  म

 इसमें  श्राप  देखेंगे  कि  कौन-कौन  लोग  दिये  गये  ये  लोग  इस  प्रकार हैं  :

 पुत्र  या  अविवाहित  लड़की  ।”
 ये  लोग  मैम्बर्स  श्राफ  फैमिली

 में

 आते  इसके  साथ  ही  साथ  जो  रूल  १९  ड्राप  मैंड  करने  जा  रहे  हैं  उसके  एक्स प्ले नेशन २  को

 art  देखें
 तो  उसमें

 यह  fear  garg

 व्याख्या  २  इस  नियम  के  प्रयोजन  के  लिये  ऐसे  प्रत्येक  हिन्दू  भ्र विभाजित  परिवार  के  मामले

 में  जिस  पर  मिलाकर विधि  लागू  होती
 पुत्र  को  समांश  सम्पत्ति  शादी  का  विभाजन  करवाने

 का

 अधिकारी  समझा  जायेंगी  ।

 मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  एक  हिन्दू  ज्वायंट  फैमिली  से  जो  कि  मिताक्षर  ला  से  गवर्नर

 होती
 हं

 गौरसे  श्रंनडिवाइडेड  एक
 लड़के  को  निकालना  कहां  तक  वाजिब होगा

 अरब  आपके  रूल  पुराण  में  उसमें  ्  दिया  है  :

 विभाजन  करवाने
 के  अधिकारी  दो

 या
 तीन  सदस्य

 हो  तो  ऐसे  परिवार  को  दिये

 जाने  वाले  प्रतिकर की  परिगणना  प्रमाणित  दावे  को  दो  बराबर  way  में  विभाजित  करके  की

 जायगी  कौर  प्रत्येक  पर  प्रतिकर  की  गणना  होगी  बपी

 जिस  श्राप  देखते  हैं
 कि  फैमिली  के  मेम्बर  चार  से  नीचे  हैं  तो  दफा

 ७
 की  सब-क्लॉज

 तीन  के  मुताबिक  आपको  लड़के  को  भी  देते  थे  मगर  श्री  श्राप  लड़के  प्लग  करते  हैं
 तो

 में  नहीं  समझता  कि  वह  कहां तक  सही  होगा  ।  इसके  अलावा उस  रूल  में  लिखा है  :
 “

 यदि  विभाजन  करवाने  के  झ्र धि कारी  चार  या  अधिक  सदस्य  हों  तो  ऐसे  परिवार
 को  दिये  जानें  वाले  प्रतिकर  की  परिगणना  प्रमाणित  दावे  को  तीन  बराबर  wart  में  विभाजित

 प्रत्येक war  पर  प्रतिकर  की  गणना  करके  की  जायगी  पीपी

 अगर  किसी
 फैमिली

 में
 चार  से  अ्रधिक  आदमी  हैं  कौर  यदि

 वे
 क्लेम  करते  हैं  तो  श्राप  उनको

 तीन  हिस्सों  में  बांटने  की  बात  करते  हैं  ।  मैं  तो  भ्रम  करूंगा  कि  ऐसे  हजारों  फैमिलीज  हैं  जिन्होंने

 गैर  वाजिब  तरीके  से  अपने  क्लेम  भ्रामक  सामने  रखे  हैं  ।  कुछ  लोगों  ने  भ्रामक  रूल  के

 ईमानदारी से  भ्र पना  क्लेम  किया है
 ।  लेकिन  ऐसे  फैमिलीज  में  से  भी  श्राप  लड़के  को  निकाल  रहे  हैं

 ।

 इस  सिलसिले  में  में
 ज

 करूंगा  कि  हमने  इस  सदन  में  जो  हिन्दू  सक्सेना बिल  पास  किया  उसमें

 भी  हमने  लड़के
 को  हक  दिया  है  |  में  तो  यह  at  करूंगा  कि  जो  आपको  १८४  करोड़  रुपया  मिला

 है  उसमें  से
 ही

 श्राप  इनके
 क्लेयर

 को  एडजस्ट  कर  दें  शौर  लड़के  को
 भी

 हक  दें
 ।

 आपको  हमारी

 अंग्रेजी में  ।



 २२  १९५६  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  १२८५

 पुनर्वास  )  नियमों  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 राय  मंजूर  हो  तो  में  ast  कि  श्राप  इस  हाउस  से  १०,  १२,  १४५  जितने  मेम्बरों
 की  मुनासिब

 समझें  एक  कमेटी  बना  लें  कौर  उसके  सामने  यह  जो  रूल  ard  प्रति  करना  चाहते  हें  रखें  ।  में  यह

 मानने  के  लिये  तैयार  हूं  कि  जो  कुछ  आपने  अभी  तक  हमारे  शरणार्थी  भाइयों
 को

 बसाने  के
 लिये

 किया है  एक  पद्धतीय  चीज  है  भर  वह  canted में  लिखा  जायेगा  ।  इसमें  कोई  दो
 राय

 नहीं हो
 सकतीं

 ।  लेकिन  श्राप  एक  नया  रूल  बनायंगे  ।  पहले  जिसके  मुताबिक श्राप  अरब
 तक

 काम  करते

 रहे
 प्रौर  अरब

 सामने  कुछ  दिक्कतें  श्रा  गयी  इसलिये  श्राप  उसमें  तबदीली  करना  चाहते

 इस  हमारे  मिनिस्टर  श्राफ लीगल  ७  मंत्री  )  भी  मौजूद  में  झपके

 मौत  करना  चाहता  हूं  कि  उनसे  भी  इस  बारेमें  सलाह ले  ली  जाय  ।  मगर  वह  समझते हूं
 दिवकतें

 हैं  रोक  इसको  बदलना  चाहिये  तो  बतलाया  जाये  कि  वे  कौन  सी
 चीजें

 है ंजिनकी  वजह से

 इसको  बदला  जा  रहा  लेकिन  करूंगा  कि  लड़के  को  हक  न देना  ठीक  नहीं  यहां

 पर  मान  लिया  गया  है  कि  मिलाकर  ला  के  मुताबिक  लड़के  को  हक  मिलना  हमने जो  हिन्दू

 wat
 बिल  पास  किया है  उसमें  भी  लड़के  का  हक  रखा  तो

 फिर
 जब

 सिलता है  तो  लड़के  को  क्यों  अलग  रखा  जाये  ।  में  इसको  वाजिब नहीं  समझता  ।

 इसलिये  मेरी  राय  है  कि  इस  तरमीम  पर  विचार करने  के  लिये  इस  हाउस  के  मेम्बरान  की
 एक  कमेटी

 बनायी  जाये  कौर  उसके  सामने  यह  तरमीम  रखी  जाये  कौर  उसके  निर्णय  के  बाद  इसको  सदन  में

 लाकर  पास  किया  जाये  तो  ea  होगा
 ।

 में
 समझता

 हूं  कि  जो  आपके  मंत्रालय  के  बड़े लोग  हैं

 वे  आपको  इसमें  पूरी  मदद  करेंगे  |

 लेकिन  बिना  कमेटी  के  मेम्बरों  की  सलाह के  इस  तरह  से  उनकी  सलाह  लिये  हुए  इस  तरह
 का

 रूल  लाना  उचित  नहीं  होगा  में  पुनर्वास  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  इस  बात  में  वे

 जल्दी न  करें  भ्रौर  जितना  अच्छा  नाम  उन्होंने  कौर  उनके  मंत्रालय  ने  इस  देश  में  पैदा  किया

 उस  पर  न  कराने  चाहिये  ae  इस  थोड़ी  सी  चीज  के  लिये  लोग  उन  पर  किसी  तरह

 की  छींटाकशी  इसका  मौका  नहीं  देना  चाहिये  ।

 मंत्री
 :  मतभेद के  इस  मुख्य  विषय

 के  सम्बन्ध कि  क्या
 नियम  १९  के  अन्तर्गत  संख्या  निर्धारित  करने  faa  प्रत्येक  संयुक्त  परिवार  के  मामले  ATT

 ~

 को  गिना  जाना  में  चर्चा  नहीं  करना  चाहता  ।  नियम  १४  एक  विशिष्ट  प्रयोजन के  लिये

 प्रस्तुत  किया  गया  हिन्दू  विधि के  सामान्य  सिद्धान्तों  का  चर्चा  के  विषय से  निश्चय ही  कुछ

 सम्बन्ध है  ।  किन्तु  इस  नियम  का  आधार  समझने  में  यह  दिखायी  पड़ेगा  कि  जब  व्यक्तियों  को

 प्रति  कर  देने  का  विचार  था  तब  सभी  व्यक्तियों  को  एक  सा  समझा  जाना  चाहिये  था

 संयुक्त  परिवारों  के  सम्बन्ध में  वह  एक  विचित्र get  था  ।  यदि  संयुक्त  परिवारों  को  एक  व्यक्ति  के
 तौर  पर  समझना  तो  यह  विचार  व्यक्त  किया  गया  कि  हिन्दू  संयुक्त  परिवारों  की
 तात्रों के भ्रन्तगंत के  अन्तर्गत  यह  वांछनीय  था  कि  इन  परिवारों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  अपवाद  रखा  जाये  ।

 सारी  बात  यह  थी  कि  संयुक्त  परिवारों  के  सम्बन्ध  में  विशिष्ट  स्थिति  को  देखते
 संयुक्त

 परिवार
 को  भिन्न  प्रकार  से  समझना  चाहिये  ।  उसे  कुछ  अधिक  सहायता  मिलनी  चाहिये

 ।  यदि

 यह  नियम  न  होता तो  स्थिति  इस  प्रकार  होती  ।  मान  लीजिये  एक  व्यक्ति  है  और  किसी  एक

 धार  पर  उसे  प्रतिकर  यदि  | ला  एक  संयुक्त  परिवार  हो  कौर उसे  हम  केवल  एक  व्यक्ति

 की  तरह  समझे  तो
 डिनर  को

 भी  | एसक |  के  जितना  ही  ae  मिलता  किन्तु
 जब

 में  अनेक  सदस्य  हैं
 ।  अतः

 यह  कल्पना  उत्पन्न हुई  कि  संयुक्त  परिवार को  कुछ  साधारण  रियात दी  जाये  ।  इसलिये  हम  इस

 नियम  व्यक्ति  की
 में  संयुक्त  हिन्दू  परिवार  के  साथ  उदार  व्यवहार  करना  चाहते  |

 संयुक्त  परिवार  में  कितने  ही  सदस्य  हो  सकते  हैं  wie  इसलिये  ऐसा कोई  उपाय  ढूंढ़ना  होगा  जिससे

 हम  यह  देख  सकें  कि  सरकार  संयुक्त  हिन्दू  परिवार  को  किस  सीमा  तक  रियायत दें  ।  इसी  दृष्टिकोण

 से  हमें इस  नियम  को  समझना  चाहिये  |  में  समझता  हूं  कि
 इस  विषय  में  कोई  मतभेद  नहीं  था

 ।

 ह

 ms

 भ्रृंग्रेजी  में  ।
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 [at

 जब  संयुक्त  हिन्दू  परिवार  की  इन  विशिष्ट  बातों  पर  विचार  करना  वांछनीय  कल्पना

 यह  थी
 कि  हम  कोई  नियम  ढूंढ़  क्योंकि  संयुक्त

 परिवार
 में  कितने ही  are  सदस्य  हो

 सकते  नियम  १९  में  यह  कहा  गया  है  कि  दो  या  तीन  सदस्य  विभाजन  की  मांग  करने  के  भ्रमणकारी

 किन्तु  हम  सभी  जानते  हैं  कि  संयुक्त  परिवार  में  कुछ  ऐसे
 भी

 सदस्य  हो  सकते  हैँ  जो

 विभाजन  की  मांग  करने  के  अधिकारी  न  हों  ।  उन्होंने यह  कह  कर  शुरू  किया  है  कि  यदि  दो  सदस्य

 विभाजन  की  मांग  करने  के  अधिकारी  हो  तो  उन्हें  दो  sia  यदि  तीन  तो
 भी

 उन्हें
 दो

 ही

 भ्रंश  मिलेंगे
 ।

 यदि  चार  हों  नियम के  भाग  के  अनुसार  तीन  भ्रंश  दिये  यदि
 छः  या  दस  हों  तो  उन्हें  तीन  सदस्यों  के  तौर  पर  ही  समझा  जायगा  उसी  आधार  पर

 प्रतिकर

 दिया  जाना  चाहिये  ate  संयुक्त  परिवार  के  शेष  सदस्यों  में  ater  जाना  चाहिये  ।  वह  एक  अलग

 विषय है  ।

 इसी  दृष्टिकोण  संयुक्त  हिन्दू  परिवार  के  साथ  अधिक  उदारता  का  व्यवहार करने  को

 कल्पना  निकली  क्योंकि  यह  समझा  गया  था  कि  व्यक्ति  की  तुलना  में
 उसे

 कुछ  नुकसान
 भी

 उठाना  पड़ता  एक  कठिनाई  यह  है  कि  संयुक्त  परिवार  में  दो  वय स्क  सदस्य  हो  सकते  हेट्रो  २,

 ५  या ६  अवयस्क सदस्य  हो  सकते  हैं  ।  यह  नियम  बनाया गया  कि  यदि  हम  उन्हें  निकाल  दें

 या  परिवार
 के

 बवियस्क  सदस्यों  को  न  गिनें  तो
 वह  अधिक  अच्छा  होगा

 |

 एक  कौर  यहां  प्रस्तुत  किया  गया  था  भर  ये  सब  अपवाद  हिन्दू  विधि  के  साधारण

 सिद्धान्तों  के  अपवाद  सरकार  ने  यह  प्रयत्न  किया  है  कि  ऐसा  कोई  सम न्याय्य  आधार
 निकाला

 जाये  जिससे  व्यक्तियों  की  तुलना  में  संयुक्त  परिवारों  को  कुछ  अधिक  सहायता दी  जा  सके  ।
 इस

 दृष्टिकोण  से  खंड  (२)  में  कहा  गया  है
 :

 “(2)  जो  दूसरे  सदस्य  भी  क्रमागत  संतति  होਂ  संभव  है
 कि

 एक  संयुक्त

 परिवार में  तीन  भाई  जिनमें  एक  भाई का  एक  दूसरे  भाई  के
 तीन  लड़के ङोर्  तीसरे

 का  ait  afr  लड़के हों  ।  हिन्दू विधि  इन  सभी  को  गिनना  विभाजन  के  सिद्धान्तों  से  संगत

 नहीं  है  कौर न  ही  वांछनीय  इसीलिये यह  कहा  गया  है  कि  पहले  हम  वयस्कों  को  श्रपंवर्जित

 फिर उन  सभी  लोगों
 को  जो

 दूसरे  सदस्य
 की

 क्रमागत  संतति  हो  या  संयुक्त
 परिवार

 के
 किसी  अन्य  जीवित  सदस्य  जो  विभाजन  की  मांग  का  अधिकारी  न  किसी  दूसरे  सदस्य  के

 साथ  क्रमागत  संतति  श्रपर्वाजत  किया  जायगा  ।  पंडित  ठाकुरदास  भार्गव  के  तकों  विचार  करने

 के  बाद  में
 केवल

 यही  कह  सकता  हूं  कि  सारी  बात  उसमें  स्पष्ट
 रूप

 से  नहीं कही
 गयी

 है  जिस
 प्रकार

 कि  वह  कही  जानी  चाहिये थी  क्योंकि  प्रभी  हम  केवल  यही  कह  सकते  हैं  कि  सरकार  ने  इन  विषयों
 की  जो  व्याख्या  की  है  उससे  भिन्न  व्याख्या  भी  की  जा  सकती है  ।  नियम  में  कहा  गया  है

 संयुक्त  परिवार  के  दूसरे  जीवित  सदस्य  जो  विभाजन  की  मांग  करने  का
 अधिकारी

 न  wae  किसी  दूसरे  सदस्य  के  साथ  क्रमागत  संतति

 ma  यह  ah  दिया  जा  सकता  हैं  कि  यदि  मान  लिया  जाय  की  तीन  भाई  हैं  शौर  उनमें  से  एक

 भाई एक  ऐसे  व्यक्ति का  लड़का  है  जो  जन्मजात  मूढ़  होने  या  विभाजन  की  मांग  से
 श्रपर्वाजत

 aa
 श्रेणियों

 में  होने  के
 कारण  विभाजन

 का
 अधिकारी

 नहीं  तो
 उसका

 क्या  होगा
 ?

 यहां  श्राप
 किसी  सदस्य  की  कौर  ,  परिवार  के  किसी  जीवित  सदस्य की  किसी  दूसरे  सदस्य

 के  साथ

 क्रमागत  संतति  को  श्रपर्वाजत  कर  रहे  संभव है  कि  वह  मूढ़  जीवित  उसके  लड़के  हों

 किन्तु
 यदि  उस  मूढ़  का  पिता  भ्रंश  का  अधिकारी  न  हो  तो  वह  भी  aa  का  अधिकारी  नहीं

 |

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :
 हिन्दू  विधि  के  अनुसार  यह  गलत  है

 ।
 वह  अधिकारी है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 श्री  पाटनकर  में
 अपने  विचार

 से
 केवल  व्याख्या  किशोर  संकेत कर  रहा  हूं  |

 मेंने  पहले

 ही  मान  लिया  है  कि  इस  खंड  २  की  शब्दावली  की
 एक  अलग  व्याख्या

 भी
 की  जा  सकती  है  किन्तु

 मेरा यह  सुझाव  है  कि  श्राप  सरकार  के  वर्तमान  इरादे  पर  विचार  करे
 ।

 श्राप  इस  दृष्टिकोण से  देखें
 कि

 वह
 जो  कुछ कर  रही  है  वह  उचित  है  या  नहीं

 |  इसलिये
 प्रस्थापित  संशोधन  में  यह  स्पष्ट  करने

 की  चेष्टा की  गयी  हैं  कि  इस  विषय  में
 सरकार

 का  क्या  है
 ।

 वास्तव  में  इसी  दृष्टिकोण

 से  इस  संशोधन  पर  विचार  करना  चाहिये  |  हम  इस  पर  विचार  करें  कि  वर्तेसान  संशोधन

 रखने  में  सरकार  का  क्या  है  |

 ठाकुर  दास  भार्गव  :  तब  व्याख्या  क्यों  जोड़
 दी  गयी

 है
 ?

 श्री  पाटनकर
 :

 जब  में  यह  कहता  हूं  कि  खंड  २  की
 दीपावली  कुछ  भ्रस्पष्ट है र वह है  कौर  वह

 इस प्रकार  की  नहीं  होनी  चाहिये  तब  किसी  भी  विचारशील व्यक्ति  को  संतुष्ट  होना  arts ह्य

 ही  स्पष्ट  करने  के  लिये  यह  संशोधन  रखा  गया  है  ।  इसलिये  माननीय  सदस्यों  से  मेरी  प्रार्थना

 है  कि  जहां  तक  वर्तमान  संशोधन  का  सम्बन्ध  है  वे  इस  पर  विचार  करें  कि  क्या  प्रस्थापित  किया  जा

 रहा  मेरे  विचार से  खंड  १९  (8)  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  है  ae  उस  बारे  में  कोई  विवाद  नहीं

 अरब  खंड  (३)  द्वारा  स्पष्टीकरण  सामने है  उससे  यह  स्पष्ट  करने  का  प्रयत्न किया  गया

 है  कि  संयुक्त  परिवार  में  सदस्यों  की
 संख्या  गिनते

 समय  श्राप  किसको  श्रपर्वाजत  करेंगे  ।  हम

 कहते हैं  "  (१)  खंड  में  भ्र न्य था  उपबन्धित के  एक  व्यक्ति  जो  संगत  तिथि  पर

 १८  वर्ष  की  आयु  से  कम  का

 वयस्कों को  अपवर्जित  किया  गया  wie  में  समझता  हूं  कि  पहले  की  शब्दावली  के  बारे

 में  कोई  विवाद  नहीं  हैं  ।  art

 एक  व्यक्ति  जो  परिवार के  दूसरे  जीवित  सदस्य  जो  विभाजन  की  मांग  करने

 का  अधिकारी  क्रमागत  पुरुष  संतति  हो  |  यह  केवल  सारी  स्थिति  को  स्पष्ट  करने  के  लिये

 वे  स्वयं  सदस्यों  की  क्रमागत  संतति  को  श्रपर्वाजत करना  चाहते  हैं  ।  wa  उपखंड
 में

 कहा  गया  है

 एक  व्यक्ति को  जो  संगत  तिथि  पर  संयुक्त  परिवार के  मृत  सदस्य  की  विधवा
 सम्मिलित  किया  जायगा

 ी

 अपवर्जन का
 सम्मिलित

 करने  का  मामला  हैं
 ।  वे

 यह  कहना  चाहते  हैं  कि  यदि
 कोई  व्यक्ति मर  गया  हो  झर  उसके  बाद  एक  विधवा  हो  तो  वह  सदस्य  समझी जानी  चाहिये

 यद्यपि  संयुक्त  हिंदू  परिवार  के  वर्तमान  नियमों  के  अनुसार  वह  सदस्य  नहीं  हो  सकती  ।  में  समझता  ह
 कि

 प्रत्येक  व्यक्ति  इससे  सहमत  होगा  कि  इससे  नियमों  में  सुधार  होगा
 |  चरागे  उप  खंड  में

 कहा  गया  हैं

 “
 जहां  संयुक्त  परिवार  के  मृत  सदस्य  के  पीछे  ऐसे  लड़के  हों जो  सभी  संगत  तिथि  पर

 १८  वर्ष  की  से  कम  के  हों  aT  ऐसे  लड़कों  को  परिवार  का  एक  सदस्य  समझा  जायगा  |

 यह  उन  विशिष्ट  मामलों
 को

 पूरा  करने  के  लिये  है  जहां  श्राप  क्रमागत  संतति को  श्रपर्वाजत a

 कर  रहे  मान  लीजिये
 एक  भाई

 है  जो  शापने  पीछे
 सभी  वयस्क पुत्रों  को  छोड़  गया  है

 तो  (१)  के  भ्रनुसार सभी
 अवयस्क  पुत्र  श्रपर्वाजत  ये  वयस्क  पुत्र  अपवर्जित नहीं

 होने  चाहिये
 क्योंकि

 वें  उस
 व्यक्ति  की

 क्रमागत  संतति  है  ate  उनके  पूजा  का  उसमें  अंदा था  ।
 इसी

 दृष्टिकोण  से  यह  उपबन्ध  बनाया  गया  है
 कि

 ऐसे
 मामलों में  उन्हें  एक  सदस्य  समझा  जाये  ।

 tae  अंग्रेजी  में



 श्र  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  २२  PENSE

 पुनर्वास  )  नियमों  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 [att

 जहां  तक  नियमों  के  प्रवचन का  सम्बन्ध  है  दो  ala  उनमें  सुधार  किया  गया  है  ।  उपनियम

 (२)  के  सम्बन्ध  में  में  यह  कहूंगा

 '

 कि  सरकार
 अपना

 जिन्नात, ... गननाा
 स्पष्ट

 कर
 देना  चाहती  है

 कि  वह
 स  कल  संयुक्त  हिन्दू  परिवार के  सदस्यों

 बल्कि
 उनकी  पुरुष  संतति कों  भी  शामिल  करना

 नहीं

 चाहती  वे  विभाजन  की मांग
 करने  के  प्रतिकारी  हैं  या  वह  एक  भिन्न

 विषय
 है

 |

 इस  दृष्टिकोण से  मेरी  माननीय  सदस्यों  से
 भ्रमित

 है  कि  इस  सम्बन्ध  में
 कि  वह  नियम  संयुक्त

 प  परिवार के  प्रत्येक  सिद्धान्त  के  अनुसार  नहीं सारी  चर्चा गलत  है  इस  प्रदान  के  प्रति  वह

 दृष्टिकोण  ठीक  नहीं  है  क्योंकि  सरकार
 भी  यह  कह  सकती  थी  कि  संयुक्त  हिन्दू  परिवार  विधि  की

 दृष्टि  से  भ्रमण  किसी  व्यक्ति  जैसा ही  gat  इसलिये  वह  भी  उतने  ही  श्र  उसी  पर

 प्रतिकर  का  अ्रधिकारी  है  जितना  कि  प्रत्य  किसी  व्यक्ति  को  सिलता

 किन्तु  कुछ  विचित्र  परिस्थितियों के  वे
 परिवार

 के
 लिये

 कुछ  उपबन्ध
 करना

 थे  ।
 इसलिये  हमें  इस  बात  का  निर्णय  करना  चाहिये  कि  सरकार  जो  कुछ  किया  जा  रहा

 है  वह  सही  है  अथवा  ताकि  उसका  उद्देश्य  स्पष्ट हो
 जाये

 ।
 कौर  अन्तर्विष्ट  कठिनाइयों  को

 eq
 में  रखते  हुए  मेरा  ख्याल  है  कि  किसी  विचित्र  बात  के  कारण  श्राप  संयुक्त  परिवार  के

 ara  कोई  रियायत  करना  आरम्भ  करते  हैं  तो  आपको  कई  बातें  करनी  पड़ेंगी  ।  उन्होंने  नाबालिगों

 को  ग्र पव जित  करने का  प्रयत्न  किया  उन्होंने सभी  क्रमागत  संतति  को  भ्र पर्वा जत करने  का  प्रयत्न

 किया  हूँ  क्योंकि
 परिवार का  सदस्य  स्वयं  वहां  मौजूद है  कौर  भाइयों  के  बीच  यदि  सम्पत्ति का  विभाजन

 gar तो  स्वाभाविक हैं
 कि

 भाई  के  पुत्रों  को  कोई  हिस्सा  नहीं  मिलना  चाहिये
 ।  किन्तु  उन्हें  उस

 भाई  के  feet  से  हिस्सा  प्राप्त  हो  सकता  है
 ।  सैद्धान्तिक  रूप  से  दिया  जा  सकता है  कि

 विभाजन  की  मांग  करने  का  अधिकार  उन्हें  भी  था
 |

 यह  हो  सकता  किन्तु  हम  हिन्दू  विधि के

 समग्र प्रदान  के  बारे  में  कार्यवाही  नहीं कर  रहें  ह्  इन  नियमों  को  हिन्दू विधि  के  सभी  सिद्धान्तों

 को  समाविष्ट  करने का  हम  प्रयत्न  नहीं कर  रहे  हम  केवल  एक  प्रकार का  सम न्याय्य  समायोजन

 का  नृत्य  कर  रहे  हैं  ताकि  जहां  तक  प्रतिकर  पाने  का  प्रश्न  किसी  व्यक्ति के  साथ

 तया
 जो  व्यवहार  किया  जायेगा  उससे  कुछ  कुछ  पौर

 सम न्याय्य
 तथा  कुछ

 भिन्न  व्यवहार  संयुक्त  परिवारों  के  साथ  किया  जायें  ।
 मेरा  ख्याल  है  कि  संभवतः  इस  दृष्टिकोण

 से  इस  नियम  पर  विचार  किया  जाना  चाहियें  ।

 मूल  नियम
 की  तुलना  में  यह  नियम  केवल  स्थिति  को  पूर्ण  रूप  से  स्पष्ट  करने  का  प्रयास

 कर  ु रहा ह  मूल  नियम  का  एक  ऐसा  निर्वचन
 किया

 जा  सकता  है  जिससे  कुछ  भ्रम  पैदा  हो

 नया  नियम  उसे  दु  करने  का  प्रयत्न  करता  हूँ
 ।  मेरा  ख्याल  है  कि  इस  दृष्टिकोण  से

 भी
 श्री  राधा  रमण

 का  संशोधन  स्वीकार्य  उससे  वही  उद्देश्य  पुरा  होगा  |  उसमें कहा  गया  है  :

 सभा  निश्चय करती  हे  कि  उपधारा  (३)  के  अधीन  इत्यादि  ।

 ३.  उपनियम २  के  प्रधान  किसी  संयुक्त  परिवार के  रुचियों  की  संख्या  गणना  करने के

 किसी  व्यक्ति  जो  संगत  तारीख

 श्रट्टारह वर्ष  से  कम  wy  का  अथवा

 संयुक्त  परिवार  के  किसी  अन्य  जीवित  सदस्य  के  पुरुष-पक्ष  का  वदाज था  नहीं  रखा
 जायगा  ।

 मेंने  यह  देखा  है  कि  वहां  शब्द  उतने  स्पष्ट  नहीं  थे  जितना  कि  होना  चाहिये था  ।  इस
 दृष्टिकोण से  में

 श्री
 राधा  रमण  के  संशोधन  की  सिफारिश  करता  हूं  1  उसमें  ०७  कहा  गया है  :

 जहां  किसी  संयुक्त  परिवार  के  किसी  सदस्य  की  १४  १९४७ से  प्रारम्भ  होनें

 वाली  कौर  संगत  तारीख
 को  समाप्त  होने  वाली  भ्र वधि  के  दौरान  निम्नलिखित सभी  अथवा

 उनमें  से  किसी  उत्तराधिकारी
 को  पीछे  छोड  कर  मृत्यु  हो  जाती



 २२  PeUR  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  १२८६

 नियमों  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 विधवा  अथवा

 लड़का  ara  लड़के  चाहे  किसी  भी  जरायु  के  हों  )  ;

 पक्ष  में  कोई  भी  वंशज  न  हो  तो  ऐसे  भी  इस  नियम के  किसी

 भी  बात  के  होते  हुए  संयुक्त  परिवार  के  एक  ही  सदस्य  के  रूप  में  माने  जायंगे
 ।

 नियम  १९  (१)  कुछ  दीपक  था
 जिस  पर  चर्चा  में  इतनी  गंमर्गि्मी हुई  है  भ्र

 इस  लिये  यह  निर्णय  किया  गया  कि  सरकार  अपने  को  स्पष्ट  कर  दे  तो  बहुत  भ्रच्छा  होगा

 इसी  कारण  इस  विधेयक  प्रभारी  मंत्री के  जो  विस्थापित  व्यक्तियों  सम्बन्धी  प्रयास  के  भी

 प्रभारी  इस  नियम  को  संबोधित रूप  में  प्रस्तुत  किया  किसी  को  इस  संशोधन  से  काम  मिल

 रहा  है  अथवा  अधिक यह  में  नहीं  जानता |

 जहां  तक  संयुक्त  परिवार  का  सम्बन्ध  एक  are  कठिनाई होना  संभावी  है  ।  एक  प्रशन

 यह था  कि  | ह ह अझ्ाप  को  क्यों  श्रपर्वाजत कर  रहे  हैं  ह  कुछ  परिस्थितियों  में  वयस्कों को

 भी  afer है  ।  अतएव  जहां  तक  हमारी  शित  में  है  कौर  जहां  तक  हिन्दू  विधि
 की  विशेषता

 है  हमें  पक्षपातहीन  व्यवहार
 करना  चाहिये  |  यह  कहने  में  कि

 प्र वयस्कों
 को

 ay

 वर्जित  नहीं  करना  चाहिये  श्र  यह  कहना  जीवित  पिता  के  पुत्र  को  भ्रपवर्जित  नहीं  करना

 कोई  महत्व नहीं  हो  सकता  है  कि  ऐसे  कुछ
 में  यह  अनुचित  हो  जहां  संयुक्त हिन्द

 परिवार  में  एक  पिता  ae  केवल  दो  पुत्र  श्र  पुत्रों  को  अधिकार  न  दिया  जाय  ।  यह

 सत्य  हो  सत्य
 ।

 परन्तु  इन  सब  मामलों  में  हमें  कुछ  नियम  बनाना  होगा  जिससे  काम  चलाया

 जा  सके

 |  में  तो  यह  समझता हं  कि  इससे  द्वय र्थ कता  समाप्त हो  रही  हैं  ।  आ्राखिर  सरकार  कया

 सरकार  कुछ
 ate  रियायतें

 देना  चाहती है  जिनके  लिए  विस्थापित
 नियम  १९  के  बिना  अ्रधिकारी  नही ं।

 पण्डित ठाकुर  दास  ante  :  रियायतें  भी  नहीं  जा  रही  हैं  ।

 पाटनकर  बाद  में  सरकार  ने  समझा  कि  इस  नियम  का  गलत  निशान  हो  सकता  हैं

 उन्होंने इसे  स्पष्ट  कर  देना  झ्रावव्यक समझा  ।  यह  झ्र  बात  हैं  कि  उसे  कोई  स्वीकार

 करता हैं  अथवा  नहीं  भ्र यह  निणय  संसद  ने  करना  हैं  कि  इन  परिस्थितियों  में  सर्वोत्तम  क्या है
 किसी के  सम्बन्ध  में  यह  कहना  कि  वह  अनुचित  कर  रहा  है  ठीक  नहीं  में  किसी  मंत्री  की  बात

 नहीं  कह  रहा  क्योंकि  मेंने  इस  बारे  में  बहुत  चर्चा  सुनी  है
 कि  किसने  किस  कारण  ऐसा  किया

 परन्तु  में  सोचता  हूं  कि  एक  मंत्री
 का  काय  सरकार  का  कार्य  रख  जो  कार्य  भी  ठीक  किया

 TH  है  उसका  श्रेय  सरकार  को  उसी  प्रकार  जो  गलतियां की  गई  हों  उनका

 मी  सरकार  को  ही  मिलता  है

 |  हमारा  यही  दृष्टिकोण है  पक्षपात  भ्रादि का प्रइन का

 नहीं  पैदा  होता  |

 यदि  हम  सारी  बात  को  देखें
 *

 तो  हम  भ्रनुभव  करेंगे  कि  सरकार  ने  नियम  १९
 को  स्पष्ट  करने

 शर  इस  मात्रा  तक  लागू  करने  का  प्रयत्न  किया  है  जिस  तक  पहले  विचार  नहीं  था  ।  में  ara  करता

 हूं  कि  सभा  इस  नियम  को  स्वीकार करेगी  ।

 श्री  गिडवानी  :  मेरा  विचार  तो  यह  कि  में  केवल  इन  न्यूज
 पर

 ही
 लेकिन  हमारे  मिनिस्टर  साहब ने  भ्र पने  भाषण  में  सारे  रिहैबिलिटेशन  के  मसलें  पर

 ह

 विचार  जाहीर  किये
 ।  इसलियें  aren  है  कि  बाप  मुझे  भी

 इसे  बारे  में  कुछ  कहने
 की

 भ्राता  देंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  अगर झप  समझते  हें  कि  उन्होंने  ठीक  नहीं  तो  श्राप  उसमें

 क्यों जाते  हैं  ?

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 १२६०  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  २२  १९५६

 पुनर्वास )  नियमों  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 श्री  गिडवानी
 :

 मेरी  बुनियादी  बात  यह  है  कि  इस  हाउस  ने  लोक-सभा  ने--ये  रूल्स

 बनाये  श्र  श्री  जिनके  लिये  मेरे  दिल  में  बड़ी  इज्जत  ने  भी  यह  माना  है  कि  उनके
 वे  मायने  भी  हो  सकते  जो  कि  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  ने  बताये हैं

 पण्डित  ठाकुर  दास  भागने
 :

 वह  खुद  भी  रूल्स  बनाते  मेम्बर  उन्होंने  गलती  तब  क्यों

 नहीं  बताई  ?

 श्री  गिडवानी
 :

 बख्शी  जो  कि
 पंजाब  हाईकोर्ट के  जज  रह  चुके  श्री  चटर्जी  atk

 दूसरे  जितने  बड़े  बड़े  वकील  उन  सबकी  राय यह  थी

 मरीन  मित्र
 से  एक  सवाल  करना  चाहता  हूं

 ।  उन्होंने  एक  स्टैचूटरी  एडवाइजरी  as

 मंत्रणा कार  बोर्ड  )  बनाया
 ।

 उसमें  उन्होंने  सिर्फ  उन्हीं
 लोगों  को

 जिनको  उन्होंने

 पसन्द  किंया  |  मेरे  जैसे  तुच्छ  सेवक  को  उन्होंने  इस  लायक  नहीं  समझा  ।  उन्होंने  समझा  कि  यह
 तो  बेकार  श्रादमी  न  ही  उन्होंने  डिप्टी  स्पीकर  साहब  को  रखा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  गिला  करने  का  क्या  फायदा ?

 श्री  गिडवानी
 :

 जिन  लोगों  को  श्राप  नें  पसन्द  उनको  श्राप  ने  चुन  लिया  ।  ड्राप  ने  छः

 चुने  ।  उन्होंने एक
 दो

 तीन  दफा  श्राप
 को

 मदिरा  लेकिन  श्राप  ने
 उस

 को  नहीं  माना  ।  मेरा  बुनियादी  एतराज  इस  बात  पर  हैं  कि  पाया  यह  जम्हूरियत

 है--प्रजातंत्रवाद है  या  जो  मिनिस्टर  के  मन  में  वह  वही  कर  लें  ।  में  इस  हाउस  के  सामने यह

 बात  रखना  चाहता  हूं  कि  उसने  यह  कानून  बनाया  कौर  उसके  मुताल्लिक  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव

 ने  यह  चैलेंज  किया  कि  कोई  भी  हाईकोर्ट या  सुप्रीम  कोर्ट  का  जज
 जो  कि  इसके  दूसरे  मायने  निकाले  |  हमारे  मिनिस्टर  साहब  ने  दिल  की  पसन्द के  लोगों  को

 स्टैचुटरी  एडवाइजरी  बोर्ड
 का  मेम्बर  बनाया  |  उन्होंने  दो-तीन  बार  राय  दी  कि  श्राप  के  मायने

 गलत  इतना  होने  पर  भी  ase  तक  उसके  मुताबिक  कमल  नहीं  किया  गया  ।  में  श्रेय  करना

 चाहता  हूं  कि  यह  एक  बिल्कुल  एतराज  की  बात  है-न  होने  लायक  बात  जो  कि  किसी  ऐसे  मिनिस्टर

 जो  कि  खुद  रिफ्यूजी  नहीं  करनी  चाहिये  ।  में  उसके  दिल  को  जानता हं  |  वह  समझता

 कि  इसमें  कोई  गलती तो  वह  दूसरे  दिन  श्रमेंडमेंट लेकिन  यह  श्रमेंडमेंट भाई  है  बेशुमार
 लोगों

 की
 शिकायतें

 लोगों  के  मुआवजे  का  तफसिया  इतने  महीनें  के  बाद
 |

 में  यह
 कहना  चाहता  हूं  कि  पार्लियामेंट  A—ala-aT  में--जो कुछ  पास  होता  किसी

 का  उसके  खिलाफ  जाकर  अपने  मन  की  बात  करना  जम्हूरियत

 श्र  प्रजातन्त्र  के  खिलाफ  है  सनौर  मिनिस्टर  को  कोई  अख्तियार  नहीं  है  कि  वह  इस  तरह  की कार्यवाही
 करे

 अगर  श्राप  एक  स्टैचुटरी  एडवाइजरी  बाडी  बनाते  तो  लोग  उसमें  टाइम  देते  हैं
 और

 उस  पर  टैक्सपेयर  का  रुपया  खर्च  होता  है  ।  बहुत  से  लोग  उसमें  बाहर

 इस  सबके  बावजूद  उस  बोर्ड  की  सिफारिशों  को  रद्दी  की  टोकरी  में  डाल  दिया  जाता  हैं  |

 समझ  में  नहीं  are  कि  यह  कैसी  जम्हूरियत है  ।

 जहां  तक  मेरा  ताल्लुक  में  खुद  कोई  प्रापर्टी  )
 रखने

 वाला  नहीं  gi  में  तो  यह

 कहता  हूं  कि
 प्रापर्टी

 होनी  ही  नहीं  लेकिन  इसका  मतलब  यह  नहीं  कि  जो  कानून
 म  लात  ATS  |

 उस
 कमेटी  के  मुताल्लिक  में  एक  बात  कौर  कहना  चाहता  हूं

 ।
 उसके  बख्शी  टेकचन्द

 ने
 इस्तीफा

 दे
 दिया

 ।  आपको सुन  कर  हैरानी  होगी  कौर  मुझे  तो  यह  सुनकर  बड़ा  दुख  gar कि

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  के  मुताल्लिक  यह  कहा  जाता  है  कि  वह  नान-रिफ्यूजी लेकिन  मै  यह
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 पुनर्वास  )  नियमों  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 पूछना  चाहता  हूं  कि  एडवाइजरी  बोर्ड  का
 चेयरमैन  कौन है  ?  वह  है  सेठ  चन्दूलाल पारिख  |

 में  जानता  हूं  कि  वह  बड़ा  भ्रच्छा  और  लायक  ग्रादमी है भौर है  पौर  कौंसिल  श्राफ  स्टेट  का  मेम्बर

 बड़ा  मिल-श्रीधर  करोड़पति लेकिन  में  यह  पूछना  चाहता हं  कि  कया  हमारे  मिनिस्टर  साहब

 को  इन  भ्रांतियों  में  कोई  ऐसा  योग्य  greet  देखने को  नहीं  जिसको  वह  चेयरमैन

 बनाते ?  न  पंडित  ठाकुर  दास  न  श्री  फीरोज  न  ज्ञानी  गुरमुख  सिंह

 न  डा०  सिंह  ate  न  श्रीमती  सुचेता  जिनको  वह  बार  बार  बहिन  कहतें
 उनको  योग्य  दिखाई  दी  कौर  उन्होंने  एक  नान-रेफ्यूजी  को  चेयरमैन  बना  दिया

 ।
 उसने

 भी

 पिछली  मीटिंग  में  कहा  कि  यह  गलत  इसके  मायने  यही  हैं  मानता हूं  कि  रिफ्यूजी  कौर

 नान-रिफ्यूजी  का
 सवाल  नहीं  उठाना  लेकिन में  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  बावजूद  इन  सब

 बातों के  क्यों  नहीं  इन  बातों  को  माना गया  ।

 उस  दिन  हमारे  मिनिस्टर  साहब  नें  यह  बताने  की  कोशिश  की  लोगों  पर  यह  असर  डालने

 की
 कोशिश  की  कि  इतने  लोग  क्लेम  भरने  वाले  हैं  उन्होंने  बताया  कि  चार  लाख

 एग्रीकल्चरिस्ट  क्लेमेंट  साढ़े चार  लाख  डरबन  रूरल
 प्रापर्टी

 के क्लेमेन्ट  इसका  मतलब  है  कि  पचास  लाख  मालदार  हो  गये  ३, ७ मन  उस  भी  इस  बारे

 में  कहा  था  बाद  में  मेंने  राजेन्द्रनगर  पटेलनगर  प्रौढ़  दूसरी  कालोनीज में  जाकर  दरयाफ़त
 ५०.  ५

 किया तो  मुझे  मालूम  gat  कि  करीब  पचास  फीसदी  क्लेमेंट  हैं  और  पचास  फीसदी

 नान-क्लेमेंट हैं  ।  पता  उनको  मालूम  होगा
 ।

 लेकिन  कहीं  इससे  गैर-रिफ्यूजी के  ह र्  यह
 इम्प्रैशन  न  फैल  जाय  कि  सब  लोग  मालदार सब  लोगों  को  क्लेम  मिल गये  हैं  ।  उनके

 क्या
 कया  क्लेम  कितनी  जायदाद  उसमें  में  नहीं  जाना  लेकिन  यह  गलत  असर  पैदा

 हो  सकता है
 मैंने

 दो-तीन  आदमियों  से  उन्होंने  मुझे  जो  फिगर्स  बताये  वह  ये  हें  कि  ईस्ट

 पटेल  नगर  में  जहां  पर  बड़ें  भ्रच्छे  अच्छे
 रखकर  रहते हें  वहां  भी  ६०  परसेन्ट  रिफ्यूजी  क्लेमेंट्स

 हैं  ४०
 परसेन्ट  नान-बलेमेन्ट्स  लाजपतनगर  में

 Yo,  Yo  परसेन्ट  हैं  श्र  राजन्द्रनगर में  Yo,
 ५०  परसेन्ट हैं

 में  एक  बात  और  भी  कहना  चाहता  हूं  ्र  वह  यह  है  कि  मुझे  बड़ी  खुदी  मिनिस्टर

 साहब  ने  कहा  कि  मेंने  प्राय रिटी  क्लेमेंट्स  वाले  बनाये  ।  बड़ी  मेहरबानी

 की  कि  बीमारों  को  प्राय रिटी दी  ।  जिनको  तपेदिक  कैंसर  उनको  प्रायरिटी  एक  दफा
 मेंने

 यह  भी  कहा  कि  फेशल  पैरालेसिस  वालों  को  भी  इसी

 तरह  से  मदद  देनी  तो  कहा  कि  सारी  पैरालिसिस  वालों  को  तो  करनी  चाहिये  लेकिन  खाली

 मुंह  की  पैरालिसिस वालों  को  नहीं  की  जा  सकती ।  अरबो तो  में  डाक्टरी  भूल  गया  नौ  महीने

 तक  सिंह  प्रैक्टिस  की  लेकिन उसी  मेंने  पढ़ा  था  कि  जब  किसी  को  फेशल  पैरालिसिस

 होती है  तो  जो  दिमाग  stared  होती है  उसमें  शभ्राव्स्ट्रक्शन हो  जाता  उससे  ara
 की  हालत  ऐसी  हो  जाती है  कि  किसी  भी  उसका  दिमाग  खराब  हो  जाय  वह  मर  जा

 सकता है  ।
 लेकिन

 में  एक  बात  पूछना  चाहता  हूं  कि  जिन  बड़े  बड़े  आदमियों  के  लड़के

 विलायत  पढ़ने  गये  उनको  प्रायरिटी  लिस्ट  में  रखने  की  कया  जरूरत  विदेश गये  लोगों

 के  पिताओं  को  प्रथम  श्रेणी  में  रखा  गया  है  ।  एक  तरफ  तो  जिनको  फेशल  पैरलिसिस हो  गई  है

 उनको  प्रायरिटी  के  लिये  नहीं  गिना  लेकिन  में  हैरान  हूं  कि  दूसरी  तरफ  ऐसे  आदमियों  को  गिन

 लिया  जाता  है  जिनके  बच्चे  विलायत  में  कई  भ्रादमी ऐसे  होंगे  जिन  तक  बच्चे  पहले  ही  विलायत

 पहुंच
 गये

 होंगे
 ।

 इस
 कंडिशन  यह  है  कि  वह  पहले ही  विदेश  में  होना  चाहिये  कौर

 वहां  से  प्रमाणपत्र  वहां  अध्ययन कर  रहा  है  ।  उनको  भी  ८,०००  रु०  नकद

 दे  दिया  गया
 प्राय रिटी  क्लेम

 में  रख  कर
 ।  बहुत  ठीक  बेटा  पढ़  तो  गया

 ।
 लेकिन  मेरी

 समझ

 में  यह  बात  नहीं  झाई  कि  क्या  वहू  ्  पैरलिसिस  वालें  से  ज्यादा  जरूरतमन्द  है  ?

 कभी  बाप  नये-नये रूल  लाते  कानून  बनाते  लेकिन  कया  श्रापने  कभी  यह  सोचा  कि  जो
 हमारे  रूरल  हाउसिंग  क्लेमेंट्स  श्रीवास  हैं  उनका  कया  हाल  है

 ?
 में  उनका  बहुत ३  यादा

 जिक्र  नहीं  करना  चाहता  क्योंकि  हमारे  श्री  ठाकुर  दास  जी  भागंव  ने  कौर  मैंने  भी  पहले  कई
 L.  S./56
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 दफा  उनका  जिक्रकिया  लेकिन  मेरी  कम्बख्ती  यह  है  कि  में  सारे  हिन्दुस्तान  में  फिरा करता  हुं  ।

 अभी में  इटावा  गया
 तो

 देखा
 कि  वहां  पर  एक

 ७०
 या

 ८०
 बरस  का  ASST  जिंदा  |  |

 उस  का  क्लेम

 १०,००० से  १०  या  २०  रुपया कम  था  ।  उसको  तीन  एकड़  जमीन  मिलती  है  शाहजहानपुर में  ।

 वह  यह  तीन  एकड़  जमीन  नहीं  तो  क्या  हो  ?  वह  ले  ही  नहीं  सकता  क्योंकि  वह
 ७०

 या
 ८०

 बरस  का  उसने  दरख्वास्त  दी  कि  वह  जमीन  कसेल  हो  वह  जमीन  कसेल

 मेंने  fro  तनेजा  को  लिखा  कि  उसकी  जमीन  कसेल  हो  उसे  हाउसिंग  प्रापर्टी  में  से  मिलना

 चाहिये  |
 मि०

 तनेजा  बड़े  हमद  में  उनकी  कद्र  करता  में  उनकी  कोई  शिकायत यहां  पर  नहीं

 करना  चाहता  वह  कानून  के
 पाबन्द

 मेंने  ऐसे  अफसर कम  देखें  हैं जो  इतनी  हमदर्दी  ग्रसने  दिल

 के
 अन्दर

 रखते  हों
 ।  उन्होंने  मुझे  बतलाया wie  कहा कि  उनका  दावा  नियमों के  अनुसार  रद

 हो  चुका
 है  ।

 wa  हमारे  रूल्स  क्या  हैं  कि  किसी  भी आदमी  को  किसी  हालत  में  भ्रमर  लेंड  मिलती है

 और वह  न
 भलें  ही  वह  पत्थर  बिल्कुल  मिट्टी उसको  पूरा

 परेशान
 भी  नहीं

 उससे  कोई  पैदावार भी  न  एस्टिमेट्स  कमेटी  में  भी  सवाल  हमारे  सामन्त  साहब  को  मालूम

 जहां  जहां  हम  गये  यह  शिकायत  की  गई  कि  यह  क्या  कानून  कि  हमारा  ERE  रु०

 का  एक  एक  क्लेम  हो  तो  भी  हमको  तीन  एकड़  जमीन  कौर  हम  न  लें  तो  हमको  कंपेन्सेशन

 न  मिले
 ?  यह  क्या  कानून है  ?  जहां  कसेल भी  हुई  उन  लोगों  ने  जाकर

 दरखास्त
 भी  दी  हैं  कि

 हमारी  जमीन  कसेल हुई  लेकिन  कोई  नहीं  होती  ।  मेंने  बार  बार  लिखा  कि  म॑  चाहता

 हूं  कि  उनके  साथ  न्याय  उनको  प्रायरिटी  कैटेगरी  में  लाना  उन  श्रादमियों  के  बारे में  भी
 आपको  सोचना  लेकिन  कोई  हमारी  बात  नहीं  सुनता  है  |

 इसके  सिवा  मेरे  ध्यान  में  एक  बात  कौर  श्रौर जो जो  रूल  ३०  कौर ३१  हैं  उनके  बारे में

 मैंने  मिनिस्टर  साहब  के  पास  लिख  कर  भेजा है  कि जब  में  सौराष्ट्र  गया  तो  जैतपुर  में  इसके  बारे

 में  शिकायत की  गई  |  रूल  ३०  में  है  कि  यदि  नियत  की  जाने  वाली  सम्पत्ति एक  से  अधिक  लोगों  के

 पास हो  तो  बह  उन्हें  दी  जायेंगी जिसका  प्रतिकर  उस  सम्पत्ति के  मूल्य  के  बराबर हो  इसके  सिवा
 रूल २६  में  भी  यह  है  कि  ऐसे  व्यक्ति  को  प्रतिकर  का  भुगतान  स्थगित  कर  दिया  जायेगा

 जिसके  पास  अजित  नीलक्रांता  सम्पत्ति  हो  वह  लेने  से  इन्कार  कर  दे  ।

 इसके  बारे  में  में  भी  कहना  चाहता  हुं  कि  इन  दि  केस  आफ  एन  ऐलाटेबल प्रापर्टी  की
 जाने  योग्य  सम्पत्ति के  मामले  श्राप  देखिये  |

 महोदय  पीठासीन  हुए

 जो  दहर  में  है  बह  ऐलाटेबल  प्रापर्टी  नहीं  लेता  है  तो  उस  का  क्लेम रद्द  नहीं

 होता  ।
 लेकिन

 रूरल  प्रापर्टी के  बारे  में  यह  है  कि  ae  किसी  को  जमीन  मिले  वह  न
 भले

 ही  वह  रद्दी  बेकार  तो  उसका  क्लेम  पुरा  हो  गया
 मान

 लिया  जाता  हैं
 ।  यदि  वह

 स्वीकार  नहीं  करता
 तो

 उसका  दावा  पुरा  किया  गया  मान  लिया  जाता  है
 ।

 रूरल  के  बारे  में  एक

 कायदा  शौर  अरबन  के  बारे  में  एक  कायदा
 ।

 में  चाहता  हूं  कि  हमारे  मिनिस्टर  साहब
 इन

 सब  बातों
 को  सोचें  1

 दुसरी बात  मेंने  यह  कही  कि  भ्रमर  ऐलाटेबल  प्रापर्टी  में  दुकानें  भी  है  तो  दोनों  को  श्रलग  अलग

 करके  देना  चाहिये
 |

 मुझे  खुशी  है  कि  उन्होंने  उसका  जिक्र  किया  |

 मेरे  कहने  का  मतलब  यह  था  कि  श्रबन  रूरल  प्रापर्टीज  के  बारे  में  जो  कुल्  अभी  तक

 हूआ  उससे  लोगों  को  तसल्ली  नहीं  लोगों  को  बड़ी  तकलीफ  होती  है
 ।  एक  आदमी  बम्बई

 में  रहता  उसे  जमीन  मिलती  है  हैदराबाद  में  ।  कौर  जमीन  ऐसी है  जहां  टैलेंट्स
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 नियमों  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 ने
 कुछ  दिया  उसका  रूरल  हाउसिंग  क्लेम

 रह  हो  जाता  दस  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं
 oral  ।  इसी  तरह  से  सारे  हिन्दुस्तान  में  हो  रहा  है  ।  जहां  जहां  पर  रिफ्यूजी रहते  खास  कर

 सिंधी  उनके  साथ  यह  हो  रहा  हैं  जिससे  उनको  बड़ी  तकलीफ  है  ।  तो  मैँ  चाहता हूं
 कि  सारे  मामले  पर  सोचा  जाय  site  फिर  उनके  साथ  इंसाफ  करने  की  कोशिश  की  जाय  |  यह

 कहना  कि  इस  तरह  से  हम  लोग  एक  एक  रूल  ला  कर  श्रमेंडमेंट  करते  हैं  प्रौढ़ जो  पालियामेंट  करती

 हूं  उस  पर  बाद  अमल  नहीं  किया  जाता  यह  ठीक  नहीं है  ।  राजा  जो  कुछ  यहां  पर  sat वह  इसी

 का
 नतीजा

 है
 ।

 में  अपने  दोस्त  श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  साहब  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  आखिर  यहां  पर

 श्री  ठाकुर  दास  भागने  जैसे  कानूनदां  भ्रौर  बुजुर्ग  श्राप  से  इस  तरह  से  बात॑  कयों  करते  हैं
 ?  उनके

 दिल  में  कोई  अपनी  गरज  नहीं  वह  खुद  _  कोई  रिफ्यूजी  नहीं
 है  ।  लेकिन  चूंकि  वह  रिफ्यूजी

 की  तकलीफों  को  अच्छी  तरह से  जानते  भ्रामक
 _

 एडीजीपी  बोर्ड  में  भी

 रहे  उन्होंने  लोगों की  हालत  को  देखा  इस  वास्ते उनके  दिल  में  उनके  दिल  को  उनकी

 हालत
 को

 देख
 कर  दुख  हुआ  जिसको  कि  उन्होंने  इस  सदन  के  सामने  जाहीर  किया  है

 मेंने

 तो  अपने  दिल  के  दुख  ae  रंज  का  इजिहार  करना  छोड़  दिया  है  ।  में  तो  अब
 यह  समझने  लग

 गया  हूं  कि  अगर  आपके  दिल  को  भी  दुख  पहुंचता  है  फिर  कुछ  करते  हैं
 तो

 श्राप
 ग्रीन

 गतंव्य
 का  ही  पालन  करते  हैं

 ।  मुझ  से  जो  सेवा हो  सकेगी  में
 करने

 को  तैयार हुं  ।  भ्रमर  भाप
 art  कत्तव्य  का  पालन  नहीं  करते  हैं  तो  श्राप  जानें  ।  में  तो  अपना  फर्ज  पूरा  करूंगा  ।  आपके

 पास  के  पास  आपको  चिट्ठी  was  अफसरों  को

 चिट्ठियां  फिर  भ्रमर  भ्रामक  इच्छा  हो  तो  श्राप  करें  श्र  आपकी  इच्छा न  हो  तो  श्राप

 लेकिन  मैं  इस  श्रबन  प्रौढ़  रूरल  रिफ्यूजी  के  बारे  में  जो  डिस्क्रिमिनेदान किया  जा

 उसको  बताना  अपना  फल  समझता  था

 इससे  रूरल  रिफ्यूजी  को  बहुत  ज्यादा  तकलीफ  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  उनको

 बहुत  ज्यादा  मुसीबत  का  सामना  करना पड  रहा है  |  ईरान  इसका  यह  हो  रहा  हैं  कि  उनको

 दो  एकड़  जमीन  देकर  उनसे  १०,०००  २०,०००  ३०,०००  की  जमीन  खींची  जाती  है

 शर  इतने  पर  भी जो  जमीन  उनको  दी  जाती है  वह  बेकार  होती  है  जिससे  कि  उनको  कोई  फायदा

 नहीं  होता  है  ।
 में  चाहता  हूं

 कि
 श्राप  इन  बातों  पर  गौर  करें  शौर  जो  तकलीफात  हें  उनको  दुर

 करने  की  कोशिश करें  ।  में  इस  हाउस  का  ज्यादा  लेना  नहीं  चाहता  ।  में  कानून दान तो  नहीं

 हूं  जैसे  कि  हमारे  भाई  ठाकुर  दास  जी  हैं  लेकिन  मैं  चाहता  हूं  कि  जो  एमेंडमेंटस  उन्होंने दी  उन  पर
 आप  गौर  करें  ।

 आखिर में  में  एक  ही  बात
 कहना  चाहता  हुं

 ।  मुझे  एक  फारसी  की  कहावत याद  गई

 है  जिसे  में  आपको  सुनाना  चाहता  हूं  श्र में  चाहता  हूं  कि  माननीय
 मंत्री जी  भी  उसको सुन  लें  :

 aoe  कि  खुद  न  कि  उतार  बिगूयत

 परफ्यूम वह  हैं  जिसकी  खुशबू  aa  |

 इसी  तरह  से  श्राप  जो  भी  काम  करते  उसकी  तारीफ  ही  को
 नहीं  करनी  चाहिये  बल्कि

 बात  तो  तब  बनेगी  जब  लोग  आपकी  तारीफ  करेंगे  ।  यह  एक  पुरानी  बात है  जो  आपको  समझनी

 चाहिये  ।

 में  एक
 अजे  शर  करना  चाहता हूं  ।  हम

 aa  मंजिल  पर  पहुंच चूके  हैं

 यह  चिल्लाते  भराये  यह  पुकार  करते  आये  हैं  कि  हमारी  ae  को  जानने  वाला  कोई  मंत्री

 है
 ।  इसी  से  सरकार  ने  आपको  मंत्री  बनाया

 ।
 तो  एक  बात  जो  मेरे  में  खटकती

 |
 है  और  जिसको  मैंने

 राज  तक  नहीं  कहा  में  चाहता  हूं  कि  उसे  में  अरब कह  दूं  ।  जो  काम

 ors तक  योगी  जी  ने  नहीं  जो  काम  मोहन लाल  सक्सेना  जी  ने  नहीं  जो  काम  अजित
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 पुनर्वास  )  नियमों  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 [at  गिडवानी

 प्रसाद  जैन  जी  ने  नहीं  वह  काम  श्राप  ने  कर  दिया  है  ।  wa  तक  जितने  भी  एडिवेजिरी  बोडर्स

 बनते  श्राये  उनका  चेयरमैन  हमेशा  एक  रिफ्यूजी ही  sar  करता  था  ।  क्या  are  को  रिफ्यूजी

 में  से  कोई  ऐसा  भला  0.0  नजर  नहीं  पाया  जिसको  कि  श्राप  चेयरमैन  बनाते
 ?

 क्या  श्राप  को  इस

 काम  के  लिये कोई  योग्य  रिफ्यूजी नहीं  मिला  ?  क्या  भ्रापको इस  एडिवेजिरी  बोर्ड के  छः  मेम्बरों

 में  से  कोई  भी  पसन्द  नहीं  प्राया
 ?

 श्राप  बंसल  साहब को  बना  दें  मुझे  कोई  एतराज नहीं  ।

 आपने  जो  उन  में  से  किसी  को  नहीं  बनाया  इसका  मतलब  यह  है  कि  उनमें  से  किस  में  भी  आपका

 fara  नहीं  यह  सोचने  की  बात  इन्ट्रोस्पैकशन  की
 बात  हूँ

 |  अप  ऐसा  काम  करते  हं

 जिससे  कि  ora  उनमें  से  किसी  का  विश्वास  प्राप्त  नहीं कर  सकते  मैं  ज्यादा
 कहना  नहीं  चाहता

 |

 में  चाहता  हूं
 कि

 बाप  ae  हम  मिल
 कर  काम  करें  प्र  इस  मामले  को  जल्दी  तय  करें  प्रौर  प्रयास

 में  कोग्रॉप्रेट करें  ।

 wed  में  में  एक  बात  च  सामने  रखना  चाहता  हूं
 ।

 आपको  वहीं  काम
 करना  चाहिये

 जिससे  कि  श्रीराम  का  भला  हो  ।  में  इतना  ही  कह  कर  खत्म  करता  हूं  ।

 यह  बागे  बहार  दुनिया  चन्द  रोज

 देख  लो  इसका  तमाशा  चन्द  रोज

 यह  वजीरी चन्द  रोज

 यह  ग्र मीर  चन्द  रोज  ॥

 सरदार  हुक्म  सिंह  :  चर्चा  के
 दौरान

 में  कई
 बातें  ऐसी

 हो  गई
 जिनका हमें  खेद  हैं  परन्तु  माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि  सब  दावेदारों ने  दावे  दे  दिये  हैं प्र ौर

 कोई  बाकी  नहीं  बचा  यदि  उन्होंने  यह  न  कहा  होता  तो  यह  अवस्था  न  होती

 इस  तक॑  में  कोई  सार  नहीं कि  पांच  लाख  नगरीय  दावे  थे  कौर  पांच  लाख  ग्रामीण

 और  सभी  शरणार्थियों  के  दावे भरा  चुके  क्योंकि  कई  बार  शिकायतें  कराती  हैं  कि  सम्पत्तियां

 गैर-दावेदारों  को  दे  दी  गई  इस  समय  भी  कुछ  लोग  ऐसे  होंगे  जो  दावे  नहीं दे  सके  हैं  ।

 कहा  गया  हैं  कि  सरकार  ने  संयुक्त  हिन्दु  परिवार  के  सदस्यों  को  कौर  कुछ  अन्य
 विस्थापित

 व्यक्तियों  को  बहुत  रियायतें
 दी  हैं

 ।  माननीय  मंत्री ने  प्रतिकर  योजना  प्रस्तुत  करते  समय  कहा
 था

 कि  एक  कुंज
 का

 है  कौर  वह  उसके  ७  प्रयास
 थे

 कौर  बराबर  भाग  सब  को  दिया  जाना  था
 ।

 जहां  तक  इन  सम्पत्तियों  का  सम्बन्ध  है  व॑  निश्चित  हैं  कौर  क्योंकि  सरकार  अपनी  कौर  में  उनमें  कुछ
 नहीं  जोड़  रही  इसलिये  उसमें कोई  वृद्धि  नहीं  होगी  ।  अरब  माननीय  मंत्री  का  कार्य  केवल  यही

 है  कि  वह  ake  करोड़  रुपये  की  इन  सम्पत्तियों को  दावेदारों  के  बीच  उचित  रुपसे  कौर  समानता

 के  साथ  बांट  दें  ।  इसमें  रियायतों का  प्रश्न  कहां  से  भ्राता  है
 ?  यदि  माननीय  मंत्री ने  किसी  का

 भाग  कम  करके  किसी  दूसरे को  afr  दिया है  तो  यह  सिंधी  अनुचित है  ।  यदि  वह  यह  कहें  कि

 संयुक्त  हिन्दू  परिवाद  एक  व्यक्ति  से  अधिक  होता  है  अतः  उसके  लिये  कुछ  अधिक  किया  जाना

 तो  यह  बात  मानी  जा  सकती  है  ।  किन्तु  मंत्री  महोदय  ने  यह  बात  न  कह  कर  ऐसा  बर्ताव
 जिससे कि  विस्थापित  व्यक्तियों

 की  शंकाएं  दर  नहीं  होतीं  ।  निस्सन्देह वह  स्वयं  एक  विस्थापित

 व्यक्ति परन्तु  इसका  यह  शरथ  नहीं कि  वह  सब  विस्थापित  व्यक्तियों
 की  सहानुभूतियों के

 एकमात्र  ह्  |

 पण्डित ठाकुर  दास  भागने  बड़ी  मेहनत  से
 विस्थापित

 लोगों  के  हितों  की  देख  रेख  कर  रहे
 इसके  लिये  हम  उनके  आभारी  माननीय  मंत्री  श्री  खन्ना  को  भी  विस्थापितों  से  सहानुभूति

 उन  दोनों  की  कोई  तुलना
 नहीं

 की
 जा  सकती  है

 ।
 प्रद  यह  है  कि  कया  इस  संशोधन  का  विस्थापित

 व्यक्तियों  पर
 fare  हम  लाभ  पहुंचाना चाहते  ह  कोई  कुप्रभाव  तो  नहीं  पड़ता  है

 ।  यदि
 वह  कहते

 मूल  wast में  ।
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 पुनर्वास )  नियमों  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 कि
 संयुक्त  हिन्दू  परिवार  एक  व्यक्ति  नहीं  होता  उसके  लिये  कुछ  किया  जाना  चाहिये  ।

 विधि-कायें  मंत्री  ने  कहा  कि  पुत्र  को  इन  लाभों  के  बारे  में  मान्यता  नहीं  दी  जा  सकती  तब  कौर

 बात  थी  |

 es

 श्र  इसके  परिणामों  के  बारे में  था  ।

 aa  भार्गव  के  निवंचन से  सहमत  हैं  विधि-कार्य मंत्री  ने  भी

 माना  है  झ  इसके  दादों का  यही  निवेदन हो  सकता  है  |

 श्री  मेंने कहा  था  कि  पहला  नियम  १४  भ्र स्पष्ट  था
 ।

 हुक्म  सिह  setae कि  क्या  पुत्र  को  wet  मिलेगा या  नहीं  ?

 ठाकुर दास  भागने  :  उनको  कहने  दीजिये  कि  वयस्क  पुत्र  को  नियम  १९  के  अनुसार

 एक  एकक  के  रूप  में  स्वीकार नहीं  किया  गया  था

 हुक्म सिह  :  वह  पहले  ही  कह  चुके  हैं  कि  पुत्र  को  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा
 पुनर्वास  मंत्री ने  भी  यही  कहा  है  ।  इस  बारे  में  कोई  विवाद  नहीं  पण्डित  में  तथा

 श्म्न्य  सदस्य  यह  अनुभव  करते  हैं  कि  यदि  श्रविभाजित  संयुक्त  हिन्दू  परिवार  को  एक  व्यक्ति  से

 भ्रमित  माना  जाता  है  तो  पुत्र  को  सबसे  पहले  वह  लाभ  मिलना  चाहिये  ।  यदि पुत्र को  ही  उस  लाभ

 से  वंचित  किया  गया  तो  कौर  किस  सदस्य  का
 उस

 लाभ  पर  अधिक  दावा  हो  सकता  है
 ?  शायद

 माननीय  मंत्री  यह  बात  इस  कारण  स्वीकार नहीं  करते  कि  उनको  aera  है  कि  ऐसा  परिवर्तन

 करने से  कहीं  इस  प्रतिकर  योजना  में  विलंब  न  हो  जाये  ।  हमें इस  पर  शान्ति  से  विचार  करना

 चाहिये  ।  माननीय  मंत्री  इसमें  शीघ्रता  करने का  श्रेय  भले ही  परन्तु  वह  यह  दावा  नहीं  कर
 सकते कि  उन्होंने कोई  रियायत  दी  है  ।

 इसकी  वित्तीय  उप लक्षणा में  ait  aaa  कठिनाइयां  .  बताई गई  हैं  ।  हमारे पास  इन
 कठिनाइयों  के  बारे में  कोई  नहीं  समय  भी  ऐसा  है  कि  हम  प्रतीक्षा  नहीं कर  सकते  ।

 इसी  समय  माननीय  मंत्री को  बताना  चाहिये  कि  उनके  मन  में  क्या  भ्राशंकायें  जिनके  कारण
 नहीं  किया  जा  सकता  भर  उनको  दूर  नहीं  किया जा  सकता  है  ।

 सुझाव  दिया  गया  है  कि  एक  समिति  स्थापित  की  जाय  जो  कुछ  ठोस  तथ्य  एकत्र  करके
 सभा को  बताये  कि  पुत्र  को  इतना  अधिक  भार  वहन  करना  पड़ेगा  |

 एक  सदस्य  ने  अभी  कहा कि  उनको  दिक्षा  मंत्री  नें  यह  संकेत  किया  था  कि  दूसरे  लोगों  का

 कम  कर  दिया  जाये  ।  इस  कमी  की  मात्रा  पर  भी  विचार  करना  होगा  ।
 जब  तक  इसका

 हिसाब

 नहीं  लगाया  हम  इस  प्रस्तावित
 संशोधित  को  कैसे  स्वीकार  कर  सकते हैं  ।  में  समिति

 की  नियुक्ति के  विचार  का  समर्थन  करता हूं  ।  वर्तमान  परिस्थिति  में  यही  सर्वोत्तम  उपाय है  ।

 यह  समिति  यथाशीघ्र  प्रतिवेदन दे  ।

 |

 पण्डित  ठाकुर  दास  भार्गव
 :  मेरे  भाषण  के  बाद  श्री  राधा  रमण  ने  झपना  संशोधन  प्रस्तुत

 किया  था  ।  में  उसके  बारे
 में  कुछ  कहना  चाहता  हूं

 ।
 यह  संशोधन  उस

 दिन  प्रस्तुत  नहीं  किया

 गया  था  भ्र न  ही  क्रम  पत्र  में  इसका  उल्लेख  था  ।

 सरदार gra  सिह  .:  क्योंकि  सरकार  उसे  स्वीकार  करना  चाहती  इसलिये  मेंने  उसकी

 अनुमति दे  दी  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  मेंने  किसी  भी  संशोधन  को  ईस्वी  कार  नहीं  किया  हैं  ।

 भ्रंग्रेजी  में  ।
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 पुनर्वास  )  नियमों  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 ठाकुर  दास  भागने  वह  बाद  को  पाया  यह  उचित है  कि  जब  कोई  नई  बात

 अ्रवसर  दिया  जाये  ।
 रखी  जाये  तो  .  जिन्होंने  संशोधनों  की  पूर्वसूचना  दे  रखी  है  उन्हें  उस  पर  आलोचना  करने  का

 नवीन  संशोधन  नियम  १९  की  उप-धारा (२)  के  एकदम  प्रतिकूल  है  ।  मेरे  विचारानुसार
 यदि  कोई  व्यक्ति  किसी  ग्न्य  व्यक्ति  का  भतीजा है  १८

 बर्ष  से  श्रायु  का  है  तो  वहू  नियम
 २  के  भ्रन्तर्गत  अधिकारी है  ।  परन्तु  यह  संशोधन  इस  अधिकार का  निराकरण  करता  यह

 बड़ी  विचित्र बात  हैं  कि  wa  तक  प्राप्त  एक  अझ्रधघिकार  को  इस  संशोधन  द्वारा  निराकृत  किया  जा

 tel a  |

 माननीय  मंत्री  नियम  १९  में  परिवर्तन  करना  चाहते  हैं  ।  माननीय  मंत्री  मृत  सदस्य  को

 विधवा  को  अधिकार  देने  के  पक्ष  में  परन्तु  इस  संशोधन  से  तो  वह  अधिकार भी  समाप्त  हो  जाता
 |  माननीय मंत्री  के  संशोधन  के  waar  किसी  मत  सदस्य  की  कोई भी  विधवा एक  एकक

 माने  जाने  की  प्राधिकारी  पर  इस  अधिकार  को  भी  निराकृत  किया जा  रहा  हैं  ।

 ate  कोई  व्यक्ति  १४  १९४७ २६  geyuy h aT के  बीच  मृत्यु  को
 प्राप्त

 होता
 तो

 उसे  यह  लाभ  प्राप्त  होता  है  ि  नहीं
 ।  इसमें  कोई  तुक

 ही
 नहीं  माननीय

 मंत्री  ने  वयस्क  TA
 को  अधिकार  वह  इससे  समाप्त  हो  जाता है  ।  पहले

 के  अधिकारीਂ  दाब्द  वह  wa  संशोधन  में  नहीं  जब  तक  कि  कोई  व्यक्ति
 कराने

 का

 अधिकारी ही  नहीं  है  वह  किस  प्रकार  भ्र पने  प्रतिकार  को प्राप्त  कर  सकती है  ?  मेरा  निवेदन

 ह ैकि  संशोधन  को  स्वीकार न  किया  जाये  ।

 लाला  अ्रचिन्त  राम  :
 क्या  श्राप  मुझे  यह  श्रस्ताव  करने की  अनुमति  देंगे

 कि  इस

 मामलें को  एक  समिति  को  सौंपा  जाये  sit  उसे  २४  तक  प्रतिवेदन देने  को  कहा  जाये  ?

 महोदय
 :  जब  तक  कि  समूची  लोक-सभा  wear  मंत्री  महोदय  सहमत न  हों

 में  किसी  भी  संशोधन या  प्रस्ताव  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना
 :  डा०

 गिडवानी
 ने

 अपनी  तकरीर  एक  फारसी  मिसरे  के  साथ
 खत्म

 कीਂ

 तो
 में

 अपनी  तकरीर
 भी  फारसी  के  एक  मिसरे  के  साथ  शुरू  करता  हूं  कौर  में  यह  कहना  चाहता  हूं

 च  रास्ते  फीਂ  wee  न  दोस्त

 दोस्त  से  जो  कुछ  भीਂ  जाये  वह  अच्छा  है  कौर  में  उसको  प्यार  की  नजर से
 ग इज्जत  की  निगाह  से  देखता  हुं

 ।
 इससे  ज्यादा  खुदी  की  बात  क्या  हो  सकती  है  कि  .  .

 में  यही  कह  रहा  था  ।
 पहलें  दिन  जब  बहस  हुई  कौर  राज

 की
 भी  बहस  में  जिन्होंने  हिस्सा

 लिया  वे  मेरे  दोस्त  हैं श्रौर  उन्होंने पहले  दिन  से  लेकर  राज  तक  के  साथ  कौर  मेरे  साथ

 रेफ्यूजीज  की
 जो

 भी  तकलीफात कराती  उनको  समझने  में  कौर हल  करने में  मेरा हाथ  बंटाया
 भ्रमर

 मुझे  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव
 की

 इज्जत  का  खयाल न  होता  और  नगर  मुझे  उन  पर

 यह  विस्वास  नहीं  होता  कि  वे  रेफ्यूजीज  के  दोस्त  हैं  शौर  दिल  से  उनके  साथ  हमदर्दी है  तो  जब  वह

 ऐंडवाइजरी  बोर्ड  बनने  लगा  था  तो  में  ने  बतौर  मिनिस्टर  के  ही  नहीं  उनको  उसमें  शिरकत  करने
 a  दावत  दो  थी  बसकि  खुद  भी  उनके  पास  गया  था  कौर  उनसे  यह  दरख्वास्त की  थी  कि  वे  इस
 बोर्ड  की  मेम्बर  को  स्वीकार  जब  इंसान  एक  बोर्ड  बनाता  है  कौर  बोर्ड  में  aaa  साथियों  को

 भी  सिफारिशात  हों  उनको  इज्जत  की  नजर  से  देखे  कौर  उनको  समझने  उन  पर  शमल
 लेता  है  तो  में  यह  जानता  हूं  कि  उस  पर  यह  एक  मौरेल  फर्ज  शायद  हो  जाता  हैਂ  कि  उसे  बोर्ड

 की  जितनी

 करने  की  कोशिश करे  ।

 भ्रंग्रेजी  में  ।
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 नियमों  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 राज  बोझ  नें  बहुत  सी  सिफारिश  की  हैं  कौर  में  बिपाशा  कह  सकता  चूंकि  गोकि

 बो  ऐडवाइडरी  है  लेकिन  ७५  फीसदी
 कौर

 ८०
 परसेंट

 तक
 मेंने

 उसकी
 स्थित  को  स्वीकार किया  है  ।  wa  यह  कह  देना  कि  के  लिए  गवर्नमेंट  की  तरफ से  यह

 ऐलान  कर  दिया जाय  कि  जो  भी  बोड़े  की  सिफारिश  होगी  उसको  मिनिस्ट्री  यह  जरा
 मुश्किल  सी  बात है  ।  में  यही  कह  सकता हूं  कि  श्रंडरस्टैन्डिंग  के  साथ  सिम्पैथी

 के  साथ  ae  कंसीडरेशन  के  साथ  जो  भाई  भी  ५  सलाह  मुझे  भेजेंग  में उस  पर

 गौर  करूंगा
 शर

 कोशिश  करूंगा  कि
 उनके  नुक्तेनिगाह को समझूं श्रौर समझ को  समझूं  शौर  समझ

 कर
 उस  पर

 तक  बन  पड़ेगा  श्रमल  करने  की  कोशिश  करूंगा  |  जब  मेंने  पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  को  बोर्ड  की

 मेम्बर की  दावत  दी  थी  तो  में  यह  जानता  था  कि  वे  नौन-रिफ्यूजी  जब

 मैंने
 श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी  को  बोर्ड  की  मेम्बरी  की  दावत  दी  थी  तब  भी  मैं  जानता  था  कि  वे

 wast  ae  राज  जो  मेंने  श्री  चंदूलाल पारिख  को  दावत  दी  है  तो  उसमें  कोई  अचम्भे की

 बात  नहीं  है  ये  भाई  रिहैब्लिटेशन  मिनिस्ट्री  से  काफी  सम्बन्ध  रखते

 सन्  EYR  में  एक
 कमेटी

 बनी
 थी

 जिसका
 कि  वोकेशनल

 कौर  टेक्निकल
 ट्रेनिंग  के

 साथ  ताल्लुक था  ।
 पारिख

 साहब  उसके  मेम्बर
 थे

 कौर  उन्होंने  और  दूसरे  लोगों
 ने

 तमाम  देश  का दौरा  किया ate  मुझे  हर  मामलें  में  रेफ्यूजीज की  बेहतरी  कौर  बहबूदी के  लिए
 राय दी  ।  आपका  ताल्लुक  रिहेबिलिटेशन  फाइनेंस  ऐडमिनिस्ट्रेशन  बोर्ड  वित्त  प्रशासन

 बोर्ड) के साथ के  साथ  sa  राज  वे  तीन-चार  वर्ष  से  उस  बोड़े  पर  काम  कर  रहे  साथ ही  में  यह

 भी  कहूंगा  कि  दीगर  मेम्बर  साहिबान  जो  उसमें  oma  हैं  वे  उनसे  पहले  से  काम  करते रहे  हैं  ।
 मेंने  उनको  एक  शरणार्थी  के  नाते  से  और  उस  दास के  नाते  से  जिसके  कि  दिल  में  शरणार्थियों

 के
 लिये

 दरद  बोर्ड  में  कराने  की  दावत  दी  है  ।  वे  इस  मिनिस्ट्री  के  साथ  पिछले  चार  वर्ष

 से  हो ग्रा परे  करते  रहे  हैं  प्र  मुझे  उन्होंने  काफी  हैल्प  दी  लेकिन  राज एक  उसूल

 बना
 दिया

 जाय  कि  इस  बो  में  सिवाय  एक  रिफ्यूजी  के  दूसरा  कोई  नहीं  हो  सकता  तो  म  जानता

 हूं  कि  पंडित  ठाकुर दास  ्
 जिनके  कि  दिल

 में
 रेफ्यूजीज

 के  लिए  दर्द  sate  जिनकी  कि

 में  कद्र  करता  हूं  वे  उस  बोर्ड  में  नहीं  श्री  सकते  थे  कौर  इसी  तरह  श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी
 भी

 नहीं  आरा  सकती
 थी  ;  हमें उस  चीज  को  एक  लिमिटेड  (ata )  दायरे  से  नहीं  देखना

 चाहिये  बल्कि  देखना  यह  चाहिए fe  रेफ्यूजीज  की  खिदमत  ज्यादा  से  ज्यादा  कौन  कर  सकता  है
 at  उसमें  हमारा कितना  भला  है

 दूसरे जो  डिप्टी  स्पीकर  ने  लफ्ज  | हक कस्सदान ह  के  बारे  में  लफ्ज

 मेरे  मूंह  से  गलती  से  निकल  गया  होगा  ।  जो  मैंने  पहले  दिन  कहने  की  कोशिश  की

 थी  वह  यह
 थी

 कि  इंटैरिम  स्कीम
 जो  हमारी  बनी  थी  वह  इंटैरिम  स्कीम  एक

 हद
 तक  जाती थी  ।  उस  इंटैेरिम  स्कीम में  ५०  हजार  की  लिमिट

 थी  ।  ८  हजार  रुपये
 स

 ज्यादा

 कश
 नहीं  मिल  सकता था  कौर  चन्द  एक  कंटेगेरीज  )  थीं  जिनके  कि  साथ वह  स्कीम

 महदूद  थी
 ।  उस  स्कीम  में  न  हिन्दू  मुज़हका  का  जिक्र था  कौर

 न
 इस  बात  का  जिक्र

 था  कि
 कौन  लीनियल  ड्सिंडेंट  भाई  पोता  है  या  चाचा  वगैरह  ।  उसमें  fas

 एक  याडस्टिक  थी  कौर  वह  यह  थीं  कि  पाकिस्तान  में  अलिफ  की  कितनी  जायदाद  रह  गई  कौर  हमारे

 ग्रेड
 या

 स्केल  के  मुताबिक  उसको  रुपया  मिलना  चाहिए  ।  मैंने  यह  न  किया
 था

 कि
 रिहैबिलिटेशन  मिनिस्ट्री  ने-गवर्न॑मेंट  ने-उस  स्कीम  से  बहुत  ant  बढ़ने  की  कोशिश  की  कौर  उसको

 बहुत  लिबरलाइज  किया प्रौर  जैसा  कि  मेंने  बताया पहले  हमारी  सीलिंग  पचास  हजार
 रुपया लेकिन  हम  उस  को  दो  लाख  रुपये  तक  ले  गये  ।  हमने  यह  भी  जैसा  कि  रूल
 १९  में  दिया  गया  कि  अगर  तीन  तो  दो  शेयर  कौर  चार  या  ज्यादा  तो  तीन  शेयर
 होंगे

 ।
 क. ह. म अझज

 करना  चाहता  हूं  कि  यह  ऐवान  जरा  खुद  ही  ख्याल  करे कि  कहां  पचास  हजार
 रुपये

 कहां  छः  लाख  जो  कि  अरब  एक  खानदान को  मिल  सकते  हैं  ?

 यही  पहले  नकद  रुपया  देने  की  लिमिट  ars  हजार  रुपये  लेकिन  अरब  एक

 खानदान
 को

 चौबीस  हजार  रुपया  नकद  मिल  सकता हैं  ।  में  ्  करना  चाहता  हूं  कि  यह  सब

 कह
 कर

 में  किसी
 किस्म

 का  दावा  नहीं  कर  रहा हूं  ।  शरणार्थी ने  जो  कुछ  खोया
 जो

 कुछ
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 मेहर  चन्द

 तकलीफ  उठाई  वह  में  जानता हूं  ।  मेरा  भी  घर-बार  था  अपने  सुबे  में  मेरी  भी  कुछ
 नामिक  पोजीशन  स्थिति )  कौर  पोलिटिकल  पो जी दान  थी

 ।
 मैं

 अच्छी  तरह से  जानता  हूं  कि  जब  इन्सान  श्रापना  घरबार  छोड़ता  हैं  प्रौढ़  रमा  के  लिए  wes  बाप

 दादा  की  जमीन  को  छोड़  कर  भ्राता  तो  उसको  क्या  तकलीफ  होती  है  ।  मेंने यह  नहीं  कहा था  कि

 जो  शरणार्थी उनमें  दारणार्थी के  लिये  हमदर्दी नहीं  बल्कि  में  यह  कह  रहा  था  कि  में  खुद

 उसी  मरज  का  शिकार  क्योंकि मैने  तकलीफ  अपनी  भ्रांखों  से  देखी  है--मेंने देखा  हैं  कि  गोलियां

 मेंने  देखा  है  कि  झ्राजिज  भाई  कसे  मारे  गये  ae  किसी  की  बहिन  कौर  बेटी  किस  तरह
 जबरदस्ती

 लें  जाई गई  ।  मेंने  यह  कभी  नहीं  कहा कि  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  रेफ्यूजीज  के

 दोस्त  नही ंहैं  या इस  लिहाज  से  कोई  दूसरा  उनका  दोस्त  नहीं है  ।  में  तो  अपने  सब  भाइयों  को

 बड़ी  इज्जत  की  निगाह  से  देखता  हुं  ।  मेरे  लायक  पंडित  ठाकुर  दास  पहले  रोज

 कुछ  नाराज  हो  गये  कुछ  गुस्से  में  ग्रा  गये  थे  ।  शायद मेरे  अल्फाज  उनको  पसन्द  नहीं  जाये
 ।

 में  उनसे
 ऐसा  चाहता--मानो  मांगता  हूं  ।  मेरा  कभी  भी  यह  इरादा नहीं  था  कि

 उनका  दिल

 दुखे  ।
 लेकिन

 में  यह  at  करना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  फरमाया  कि  नगर  श्री  afr  प्रसाद
 जेन

 ने
 चोरी

 की  तो  तुम  ने  डाका  डाला  जहां तक  मेरा  ताल्लुक  शायद  उनकी  बात  दुरुस्त

 हो  ।  में  पठान  हूं--पठानों के  सूबे  का  रहने  वाला  हूं  ।  तमाम  उम्र  हमारा  यही  हो

 सकता  है  कि  यह  बात  उन्होंने  इस  ख्याल  से  कह  दी  हो  ।

 सरदार  gan  fag:  लेकिन  पठान  घर
 वालों

 को  नहीं  लूटते
 |

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना
 :

 लेकिन  जहां  तक  श्री  जीत  प्रसाद  जैन  का  ताल्लुक  उनके  मुताल्लिक

 एक ऐसे  कालीग  के  जिसके  साथ  मने  साढ़े  चार  बरस  काम  किया  ये  अलफाज़  सुन

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  :  जनाबे  श्राप  टेक्स्ट  को  तो  आपको

 मालूम हो  जायगा  कि  मेंने  यह  नहीं  कहा  कि  एक  श्रानरेबल  मिनिस्टर  ने  वाकई  चोरी  की  a

 दूसरे  ने  डाका  डाला  ।  श्राप  न  को  तो  श्राप  महसुस  करेंगे  कि  मेरा  मतलब  यह

 था  कि  उन्होंने  कम  गलती  किशोर  श्रापने उनसे बढ़ कर उनसे  बढ़  कर  गलती की

 श्री  सेहर  चन्द  खन्ना
 :

 में  आपके  न. १५ प्रलफाज  को  कोट  कर  रहा  हूं  ।  मुझे  याद  है  कि  स्पीकर

 साहब ने  उसी  फरमाया  था  कि  श्राप  के  ये  अलफाज़  ह्

 ard  फरमाया  था  कि  वे  अ्रनपालियामेंटरी  नहीं  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मंत्री के  लिये  चोरी या  डकैती  जैसे  दादों  का  प्रयोग  aaa  gata

 इस  प्रकार  के  दाऊद  तो  किसी  अन्य  व्यक्ती के  लिये  भी  प्रयुक्त  नहीं  किये  जाने  चाहिये  |

 पण्डित  ठाकुर दास  भागने  :  मेरा  यह  नहीं था  कि  वह  ॒  चोरी या  डकैती  के

 लिये  भ्र परा धी  ये  शब्द  रियायतें  देने  भ्र ौर उन  अधिकारों  को  लेने  के  प्रसंग  में  १४

 १९५५  को  प्रयुक्त  किये  गये  थे  ।

 श्री
 दी०  चं०  दार्मा  :

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  वह  डाकुओं  के  देश  से  सम्बन्ध रखते

 क्या  यह  संसदीय  भाषा है  ?

 श्रिया  महोदय  :
 दोनों  ओर  से  भ्रनुचित  शब्दों  का  प्रयोग  नहीं  किया  गया  अरत: अ्रब मंत्री मंत्री

 महोदय  अरपना  भाषण  जारी  रखें  ।

 श्री  मेहर चन्द  खन्ना  :  में  केवल  एक  बात  कहना  चाहता  हं  ।  श्री  अजित  प्रसाद  जेन  ने

 बड़े  कठिन  समय  पर  इस  मंत्रालय  का  कार्यभार  संभाला  था
 ।
 उन्होंने  बड़े  परिश्रम  से  काम  किया

 ।

 मेने  समीप  से  उनके
 कार्य  को  देखा  है

 |  में  vil  वर्ष  से  उनके  साथ  काम  करता  रहा  हूं  ।
 एक  मंत्री ह

 मूल  अंग्रेजी में  ।
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 के  बारे  में  जिसने  इतनी  कठिन  परिस्थिति  में  काम  किया  इतने  निन्दनीय  शब्दों  का  प्रयोग
 उसके  प्रति  या  मंत्रालय  के  प्रति

 उचित  नहीं
 है  ।  जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध  मेरे  अग्रज

 ने
 मेरे  बारे  में  जो  कुछ  कहा  हैं  में  उस  का  बुरा  नहीं  मानता  हूं

 ।

 अध्यक्ष  महोदय :  भविष्य  में  इस  झ्राशय  के  शब्द  का  वाक्य  भ्र संसदीय  माने  जायंगे  कि  द्रमुक

 सदस्य  या  मंत्री  ने  चोरी या  सकती  की  है  ।  मुझे  इस  प्रसंग  में  इन  शब्दों  के  प्रयोग  किये  जाने  का  सद

 इसके  बाद  इनका  प्रयोग  नहीं  होना  चाहिये

 fat  मेहर  चन्द  खन्ना  :  मेंने  स्वयं  भ्रापने बारे  में  कहा कहा था  कि  उत्तर  पश्चिम  सीमान्त  प्रान्त
 का

 होने  के  शायद  पठान होने  के  नाते  मुझे  STH  कहा  जा  सकता  कौर  मैं  इन  का  बुरा  नहीं
 मानता

 ।  में  उन्हें बड़ा  भाई
 कह  रहा  हूं  कौर  यदि  उनके  प्रति  मुझसे  किसी  अनुचित शब्द  का  प्रयोग

 हो
 गया

 हो  तो  में  क्षमा  मांगता हूं  ।

 ठाकुर दास  जमाव  उस  प्रसंग  में  यदि  श्राप  मेरे  शब्दों  को
 न  तो  में

 उन्हें वापिस  लेता  हूं  ।

 महोदय :  हिन्दी या  किसी  भी  भाषा  में  या  शब्दों

 का  प्रयोग  करना  उचित  नहीं है  ।

 श्री  सेहर  चन्द  खन्ना  :  उस  बात  को  में  छोड़  देता  हूं  ।  में  at कर  रहा था  कि  अ्रपर्न

 इन् टे रिम  कम्पेन्सेशन  स्कीम  में  यह  कहीं भी  नहीं  लिखा  कि  किशी

 को
 कुछ  ज्यादा  मिलेगा  |  उसमें यह  था  कि  पाकिस्तान  में  जो  जायदाद  रह  गई  उसके  क्लेम

 पेश  किये  जाये  ।  क्लेम  शाये  ae  उनको  सेस  किया  गया  ak एक  स्केल  के  मुताबिक
 बाद-ग्रां  उन  क्लेम  की  बिना  पर  लोगों

 को  कम्पेन्सेशन  मिलना  था
 |  यह  बात  हमारी  स्कीम  में

 थी  भ्र ौर हम  इसको  सवा  साल  तक  चलाते  रहे  ।  reg  का  जिक्र  है  कि  हमारे

 लिबरेशन  मिनिस्टर्स  मंत्री  )  की  कांफरेंस  उसमें यह  सवाल
 |  हमारे एक

 मिनिस्टर

 साहब  नें  कहा--में उनका  नाम  नहीं  लेना  चाहता  उनका  पंजाब से  सम्बन्ध  है--कि  पंजाब

 से  बडे बडे  खानदान  we  हैं--में  उसका  नाम  भी  नहीं  लेना  चाहता  g——AIZ  उनकी  लाखों

 करोड़ों  रुपये
 की

 जायदाद  थी
 ।  वे  तीन  चार  भाई  जिनमें दो  तीन  भाई  मेजर  हें  कौर  वे  जिन्दा

 हैं  गौर  कुछ  माइनर  उन्होंनें  कहा  कि  जरगर  श्राप  पुराने  रूल  के  मुताबिक  उनको  एक  यूनिट
 तो  वह  खानदान  तो  तबाह  हो  जायगा |  उस  यह  फैसला हुभ्रा, जैसा जैसा  कि  रूल १४  में

 दिया गया
 मेरे

 झ्रानरेबल  कालीग  ने  बड़ी  वजाहत  के
 साथ  उसको साफ  किया  है

 में  उसके  लीगल  एस् पैक्ट  सम्बन्धी  में  नहीं  जाना  चाहता  हूं
 ।

 में  सिफ॑  यही  कहना
 चाहता हूं  कि  गवर्नमेंट  की  जो  इन् टेन्शन  वह  साफ  हूँ  ।

 उसके  मुताबिक हमने ने  एक  नया  रूल  बनाया  ate  उस  लाइट  में  हमने  उन

 को  सेन  कंसेशन  )
 दिये

 ।  नगर  हिन्दू  खानदान  मुश्तरका  का  सवाल  होता  तो
 एक  लीगल  इंटरप्रिटेशन  होता  ।  में  आपकी  खिदमत में  एक  बात  करना  चाहता

 हूं  कि  हमको  वह  फैमिली  लेनी थी  जिसका  जो  कम्पलेक्शन  १५ AMET,  १९४७  को
 था

 जिस

 रोज  कि  हिन्दुस्तान का  बंटवारा  उस  उस  फैमिली  में  जो  माइनर  थे  ग्रोवर  जो  मेजर  थे

 उनका  खयाल  करना  था
 |

 हमसे  कहा  गया  कि
 ८

 या
 €

 बरस  गुजर  चुके
 १  €४७  में  जो  बच्चा

 ११  या  १२  बरस  का  उसको  हिन्दुस्तान  न म अझ्ाय  हुए
 ८

 या  €  बरस  ve  च  शौर २६

 geAy  को  उस  की  उम्र
 १२

 बरस  में
 ८  बरस  शामिल  करके  २०  बरस  लगायें  ।  हम

 एक  कदम  बढ़े  बढ़ने के  साथ  यह  फैसला  किया  कि  अगर  किसी  के  दो  या  तीन  भाई  हैं

 और वह  अगस्त
 १९४७

 को
 नाबालिग  गौर

 कानून  के  मुताबिक  हम
 उसको  बालिग

 नहीं  बना  सकते  तो  उस  को  हम
 ८  बरस

 का  सेशन  देते  या  हृद  तक  रूल्स  को  लिबरलाइज

 करते  हैं
 और

 उसको  इस  कटेगरी
 में  लाते  हैं  ।

 t
 iis मल  अंग्रेजी  में  ।
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 श्री  मेहर  चंद  खन्ना

 हमने  एक
 और  चीज  की  जो  कि  शौर  उस  दिन  बतलाई थी  ।  पता  नहीं  मेरे  बड़े  भाई  उसको

 कयों  नहीं  समझ  सके  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  फर्ज  कीजिये  are  हम  यह  दे  रहे  तीन

 भाई  ए  झर  बी
 जिन्दा  सी  मर  चुका  है  कौर  सी  की  विंडो  माइनर माइनर  )

 बच्चे  जरगर  वह  wh  are  जिन्दा  होता  तो  दो  aa  तीन  उसके  मुताबिक  राज

 हम  तसव्वर  कर  रहे  हें  कि  उसकी  फमिली  एक  यूनिट  है  ।  मुमकिन  है  कि  कानून  न  यह  चीज  जायज
 न  लेकिन  ईवीपी  के  लिहाज  से  कौर  जस्टिस  के  लिहाज  से  जरुरी  है  ।  जरगर वह  मरा  न  होता

 तो  उसको  दूसरे  भाइयों  तरह  का  कुछ  मिल  जाता  ।  जो  उजड़ जिनका  सब
 पाकिस्तान में  रह  जिनके  यहां  एक  कमाने  वाला  था  वह  चला  उसके  लिये  हमने यह

 किया  हैँ
 कि

 उसे  जिन्दा  माना  कौर  जिन्दा  मानते  हुए  वह  २५
 परसेन्ट  या

 ३३  परसेन्ट

 एक  जो  कुछ  भी  तय  हो  वह  पा  जाय  तो  में  कह  रहा  हं  कि  हम  उसकी  फैमिली  को

 एक
 तसव्वर  करते

 चाहे
 उसकी  फैमिली  में  एक  विंडो  दो  विंडो  तीन  माइनर

 चार  माइनर  हों  ।  हम  उससे  कुछ
 ले

 नहीं  रहे  देही  रहे  हमारा  बढ़  रहे  हैं  यह  कर

 रहे  जसे  जैसे  कंपेन्सेशन  स्कीम  चलती  जैसे  मेंने  उस  रोज  ae  किया  मेरे  पास
 न  कोई

 रेकाड
 न

 प्रेजीडेंट्स  न  कोई  कौर  खास  चीज  जैसे  जैसे  लोगों  की  तकलीफात  सामने  भराती

 हम  उन  तकलीफात  को  देखते  हम  उनका  हल  निकालने  की  कोशिश करते  हैं  कौर
 र

 मबनी  जो  हल  होता  है  उसके  लिये

 कोशिका  करते  हैं  ।

 गिडवानी  साहब  नाराज  हो  गये  कि  जिन  लोगों  के  बच्चे  इंग्लिस्तान में  पढ़

 रहे  हैं  उनको  कैश  क्यों  देते  हो  ।  मेरा  बच्चा  कोई  इंग्लिस्तान में  नहीं  पढ़  रहा
 न

 मेरे  रिश्तेदार

 का  पढ़  रहा  मेरे
 पास

 केसेज  जाये  कि  हमारा  बच्चा  इंग्लिस्तान  में  पढ़  रहा  उसको  हमें  कय  देना

 पड़ता है  हर  महीने  ।  श्राप हमें  मजबूर  करते  हैं  कि  हम  जायदाद  हम  खरीदने  के
 लिये

 तैयार

 लेकिन  हमारा  बच्चा  जो  है  वह  तकलीफ  में  हम  एक  शरणार्थी  लड़के  का  २००  या  ३००

 रु०  माहवार  का  खच  है  जो
 कि  हम  नहीं  दे  सकते

 ।  दो
 तीन  बरस  में

 उसकी  तालीम  खत्म  हो
 उससे  हमारे घर  का  नाम  चलने  वाला  बूढ़े  बाप  के  लिये

 सहारा  हो  सकता
 ह्  ह्म

 चाहते  हैं  कि  उसके  लिये  कैद  रुपया दे  दो  ताकि  वह  अपना  तालीम  खत्म  कर ले  I  कोशिश  हम  कर

 रहे  हें  कि  जो  भी  तकलीफजदाਂ  भाई  उसकीਂ  तकलीफ  नगर  हमसे  दूर  हो  सकती हैं  तो  उसे  करे ं।

 में  उसके  लिये  कोई  क्रेडिट  भी  नहीं  लेना  में  क्या  चीज
 गवर्नमेंट  पार्टी

 हिन्दुस्तान यह  तमाम  चीजें  मे ंतो  कैबिनेट  का  एक  अदना  खादिम  हूं  ।  साप  समझ

 कि  भ्रमर  कुछ  नाम
 भी

 होता  है  तो  हिन्दुस्तान
 का  होता  है  झरी

 मिनिस्ट्री  का  होता  हैं  तो  गवर्नमेंट
 का  नाम  होता  मगर  गवर्नमेंट  का  नाम  होता  है  तो  हिन्दुस्तान  का  नाम  होता  हँ

 पार्टी  का  होता  हैं  मेरा  उस
 में

 क्या
 नाम  है  ?  यह  ऐसी  मिनिस्ट्री  ह  जिसके  लिये  मुझे

 कई  दफा  कहना  पड़ता है  कि  जो  इस
 में  नाम  करने  की  खातिर  जाता  हैं  उसके  लिये  बेहतर

 हैकि

 वह  इससे दूर  रहे  ।  इसमें नाम  इसमें दान  न  इसमें
 प्रकार  बाहर  जाने  का  काम  यहां

 तो  हमेशा  यहीं  रहना  होता  है  कौर  हर  रोज  aa  सुननी  होती  सुना  उस

 जम्हूरियत  की  शान  देखिये  कि
 मुखालिफ पार्टी  में  से  तो  कोई  साथ  नहीं

 लोग  बोले

 सुना, जम तो अपनी  पार्टी  जो  कुछ  कहा  अपने चन्द  भाइयों  ने  कहा ।  में  तो  जम्हूरियत  की
 कद्र  करता

 मुझे  इससे
 नाराजगी

 हो  सकती है  ?  नगर  राज  मेरे  भाई  अरचित राम  जी  कुछ  कहते हैं
 तो  प्रपना

 समझ  कर  कहते  प्रोफेसर  दीवान  चन्द
 शर्मा  कुछ  जोर  से  हैं  तो  चूंकि

 उनके  दिल  में  एक  दर्द  होता है  इसलिये  कहते हैं  ।  इसलिये  तो
 नहीं  कहते  कि  उनका  कुछ  फायदा

 यह  तो  उन्हीं
 को

 मालूम  मुझे  नहीं  मालूम  कि  उनका  क्लेम  क्या  लाख  या  दो

 लेकिन  जिसने  श्रपनी  जिन्दगी  डी०  ए०  वी०  कालेज  को  दी  हुई  हो  उनकी  जिन्दगी  की  सारी  कमाई

 तनी  ज्यादा  नहीं  हो  सकती  कि  उनके  पास  १८  या  ३६  लाख  की  जायदाद  जाने  वाली  हो  ।  उनके

 पास  कौन  चीज  जाने  वाली  लेकिन  वह  समझ  रहे  थे  कि  एक  चीज  जिसका  मुल्क  पर  अच्छा  असर

 हुमा  उसके  बजाये  गवर्नमेंट  कोई  ऐसी  चीज  करने  जा  रही  है  जिससे  बुरा  श्रसर  होने  वाला  है  ।

 वह  जो  कुछ  समझ  रहे  एक  भाई  की  हैसियत  एक  बुजुर्ग की  हैसियत  एक  शरणार्थी  की  हैसियत



 २२  LEYS  विस्थापित  तथा  % 20%

 नियमों  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 में  इस  चीज
 की

 कद्र  करता  लेकिन  में  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  गवर्नमेंट  का
 मकसद

 नहीं

 कहें आ्राप नि न  हमारे  मुंह  में  कसे  डाल  सकते  हैं
 उस

 रूल
 म  वाजेह  हैँ  कि  जो  माइनर  है  वह  एवस्क्लूडेड

 जो  लिनियर  डिसेंडेंट  है  वह  एक्स्क्लूडेड है  ।  अरब  हमने  यह  रूल  पास  किया  |

 जब  कम्पेसेशन रूल  पास  हुए  २६  या  २७  सितम्बर  पहली  दफा  यह  बात

 ऐडवाइजरी  ats  में  उठी  पिछली
 १८

 या
 २०

 अक्तूबर  मेंने  नहीं
 वहां  से  एक  इशारा

 आया  कि

 जो

 रूल
 बना  हैं  उसमें  कुछ  ऐस्बिगुइटी  )  है  ,  तकलीफ सी  इसके  माने  यह

 नहीं  इसके  माने  यह  होने  चाहिये  ।  मेरे  पास  चिट्ठी  i  |  मेंने  ला  मिनिस्ट्री को  कंसल्ट

 (va परामर्श )  किया  कि  मेरा  मकसद  तो  यह  उन्होंने  कहा  कि

 जो  कुछ  परप  कहू  रहे

 हं

 यह  दुरुस्त है  इस  रूल  के  मुताबिक  ।  फाइनेंस  मिनिस्ट्री  को  कंसल्ट  किया

 पंडित  ठाकर  दास  भार्गव
 :

 कया वह
 क  सभा-पटल

 पर
 रखा

 सकता
 मंत्री  महोदय  विधि  श्र  वित्त  के  परामर्श  पर  रखें ।  इनका

 कथन  हैं  कि  वित्त  मंत्रालय  ने  यह  राय  दी  थी  ।

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना
 :  मेंने  स्पष्ट  वक्तव्य दिया  है  कि  मैंने  विधि  मंत्रालय वित्त  मंत्रालय

 rama  किया
 था  कौर  यह  पर्याप्त है  ।  में  यह

 wt
 कर  रहा  था

 कि
 हमारा  इंटेंशन  क्या  है

 ।

 हमारा  इंटेंशन  me  था
 कि

 हिन्दू
 ज्वायेंट  फैमिली जो  कि  इंटेसिव

 स्कीम  में
 एक  यूनिट थी  उसे  कंसेशन

 दिया  जाय
 ।  हमने  उसको  लिबरलाइज  किया  कौर  कंसेशन  दिया  में  खुश  हूं

 कि
 में  कानून  नहीं

 पंडित  ठाकुर  दास
 नें भी  उसके  ऊपर  खुशी  जाहिर  में  उनका  मश्कूर हूं  कि

 जो  कानून

 बनाने  वालें
 जिसका  यह  काम  जिस  मिनिस्ट्री  ने  यहं  रूल  बनाया  जिस  मिनिस्ट्री  ने  यह

 भ्रमेंडमेंट्स  भेजे  हैं  उसने  कहा हैं  कि  जो  तुम्हारा  जो  तुम्हारे  इंस्ट्रक्शन्स  वे  बिल्कुल
 दुरुस्त  मुझे  लीगल  चीज  में  जाने  की  कोई  जरूरत  नहीं  ।  आखिर  गवर्नमेंट  का  कोई  इंटेंशन

 भी  तो  होता है  ।  में  फ्रेजिग्रालोजी  में  नहीं  जाना  मेरा  उससे कोई  ताल्लुक

 नहीं  ।

 जो  कुछ  मेंने पहले  कहा था  ag  भी  वही  है  प्रौर  जो  कुछ  श्राज कह रहा हूं कह  रहा  हूं  वह  भी  वही है  कि

 ्  ag  बात  है  कि  जब  एडवाइजरी  बोर्ड से इद्यारा से  इशारा  gar कि  ऐम्बिगुइटी है  तो  मैंने  कि  उसे

 क्ले रि फाई कर  दिया  जाय  ।  मेंने  खुद  कुछ  नहीं  कहा  |  ae
 तरफ  से

 जो  कुछ  पाया  वह
 प्राय

 भाइयों
 की  तरफ  से  ऐडवाइजरी

 बोर्ड  से
 श्र  आपके  कहने  के  ऊपर  मैंने  क्लासीफिकेशन

 )  की  अब  उनकी  इच्छा  हैं  कि  वह  मेरी  क्लासीफिकेशन  को  पसन्द  करें या  न
 करें  ।  लेकिन में  तो  गवरनेंमेंट  की

 तरफ  से  यह  कह  सकता  हुं  कि
 जो  हमारी  इंजेक्शन है  वह  साफ  है

 नौ  हमने  उसको  साफ  अल्फाज  में  दर्जें  कर  दिया  है  ताकि  उसमें  किसी  किस्म  की  गलतफहमी

 I

 बाकी  सवाल  रह  जाता  है  हमारे  भाई  राम  जी  का  तथा  हमारे  डिप्टी  स्पीकर

 का  कि  एक  बननी  चाहिये  ।  में  तो  यही  कह  सकता  हूं  कि  कमिटी  मुझे

 कोई  इन्कार नहीं  है  ।  जो  भी  चाहे  कमिटी  को  बना  सकता  हैं  ।  जिस  बड़े  नेता  को  श्राप

 वह  मेरे
 भी

 नेता  प्रौर  नगर  वह  कोई  कमिटी  बनाना  चाहते  हैं  तो  बना  सकते  मुझे  कोई  इन्कार

 नहीं  लेकिन
 जहां तक  श्राज

 की
 पोजीशन  का  ताल्लुक  है

 या
 जो  एमेंडमेंट  गवर्नमेंट

 की

 पंडित  ठाकुरदासजी की
 कौर  हमारे  भाई  राधा  रमण  जी  की  है  ्  सब  हाउस  के  सामने  ्

 आर उन  सबका  भ्राज ही फैसला ही  फैसला  होना है  ।  बाकी  झगर  प्राय  इसके  कोई  कमिटी  बनाते हैं

 कौर वह  इस  क्वैश्चन  को  रे ग्रो पन  करना  चाहती  तो  इसका  भी  इस  हाउस  को अख्तियार है

 अराज  एक  चीज  हो  जाय  कल  दुबारा  उसको  fates  कर  लेने  का  भ्रातियां  भी  इस  हाउस  को  है

 at  मुझे  इससे
 कोई  इन्कार  नहीं  हो  सकता |

 लेकिन
 जहां  तक  रिहैबिलिटेशन  मिनिस्ट्री  का  ताल्लुक

 मैं  साफ  भ्रल्फाज  में  कह  चुका  हूं  कि  हमारी  इंजेक्शन  तो  बिल्कुल  साफ  है  शौर  यह  इंजेक्शन
 भी

 वहीं  है  जो  कि  पहले  थी
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 ROR  विस्थापित  व्यक्ति  २२  EX

 पुनर्वास )  नियमों  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 मेहर  चंद

 इन  भ्रल्फाज  के  साथ  में  अपनें  भाई  ठाकुर  दास  जी
 से

 प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  ख एमेंडमेंटस

 को  वापिस  ले  लें  और  जो  राधा  रमण  जी  की  एमेंडमेंट  में  उसको  स्वीकार करने  के  लिये  तयार

 उसका  मतलब  जो
 कि  ठाकुर  दास  जी

 ने
 दिया  है  वह  नहीं  उसका  मतलब  वह  है

 जो
 कि  मेंने

 दिया
 हम  चाहते हैं  कि  उस  श्रादमी जो  कि  मर  चुका  जो  जा  चुका  खानदान को  वही

 हक  मिले
 जो

 कि  उसके  जिन्दा  होते हुए  मिलना था  ।  यह  साफ  है
 कि

 मरे  हुए  के  खानदान  को

 उससे  बैटर  राइट  नहीं  मिल  सकता  जो  कि  are  वह  जिन्दा  होता  तो  मिलता

 इन
 अल्फाज

 के
 साथ  मैं  चाहता  हूं  कि  गवर्नमेंट

 की  जो  एमेंडमेंट  हैं  उसके  साथ
 जो

 श्री  राधा

 रमण  की  एमेंडमट  है  उसको  यह  हाउस  एक्सेप्ट  कर  लें  कौर
 में

 पंडित  ठाकुर  दास
 जी

 से

 दरख्वास्त
 करता  हूं  कि  वह  ह  एमेंडमेंटस  वापस ले  लें  |

 Mea
 महोदय

 :
 क्या  में  पण्डित  ठाकुर  दास  भार्गव  श्री  दी

 ०  चे
 फार्मा  द्वारा  प्रस्तुत सभी

 प्रस्ताव  एक  साथ  रख  दूं  ?

 पण्डित ठाकुर  दास  भागने
 :

 जैसी  आपकी  इच्छा  हो  किन्तु  मेरा  विचार  हैं
 कि

 उन्हें
 अलग  रखना  श्रेयस्कर  होगा  क्योंकि  वह  भिन्न-भिन्न  विषयों  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 इसके  पश्चात  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  पंडित  ठाकर  दास  भार्गव  के  संशोधन  संख्या

 १,  ५,  ६,  श्र ७  तथा  श्री  दी  oq  फार्मा  के  संशोधन संख्या  ४
 सभा  के  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुये

 ।

 रिया  महोदय wet  यह  है  :

 कि  यह  सभा  संकल्प  करती  है  कि  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  पुनर्वास )

 euy  की  धारा
 ४०  की  उप-धारा  (३)  के  अनुसरण में  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  पुनर्वास )

 नियमों--जिनमें  ३०  १९५६  की  अधिसूचना  संख्या  ११६१  द्वारा  संशोधन  किया  गया
 था

 और  २१  जुलाई  १९४५६  को  सभा-पटल पर  रखी  गयी  ath  नियम  १६  के  उप-नियम  (३)  के

 स्थान  निम्नलिखित  उप-नियम  को  रखा  जाय  :
 *

 (3)  For  the  purpose  of  calculating  the  number  of  members  of  a  joint

 family  under  sub-rule  (2),  a  person  who  on  the  relevant  date  :

 (a)  who  less  than  eighteen  years  of  age;  or

 b)  was  a  lineal  descedant  in  the  male  line  of  another  living  member

 of  the  joint  family;  shall  be  excluded  :

 Provided  that  where  a  member  of  a  joint  family  has  died  during  the

 period  commencing  on  the  fourteenth  day  of  August,  1947,  and  ending  on

 the  relevant  date  leaving  behind  on  the  relevant  date  all  or  any  of  the  follow-

 ing  heirs,  namely—

 (a)  a  widow  or  widows;

 (b)  a  son  or  sons  (whatever  the  age  of  such  son  or  sons);

 ‘but  no  lineal  descendant  in  the  male  line,  than,  all  such  hairs  shall  notwith-

 standing  anything  contained  in  this  rule,  be  reckoned  as  one  member  of  the
 joint

 [“(2)  उप-नियम  (२)  के  अन्तर्गत  किसी  संयुक्त  परिवार  के  सदस्यों  गणना  करनें
 के  लिये  किसी  भी  ऐसे  व्यक्ति  को  जो  संगत  तारीख

 2c  वर्ष  से  कम  ्  या

 गना  जायेगा  :
 fa

 संयुक्त  परिवार  के
 किसी  अन्य  जीवित  सदस्य  का  सगोत्र  वंशज  नहीं  रि

 मूल  भ्नंग्रेजी  में  ।
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 परन्तु  शर्ते  यह  हैं  कि  यद  संयुक्त  परिवार  के  किसी  सदस्य  की  १४  ge¥e TAHT से  लेकर

 संगत  तिथि तक  की  अवधि  में  मृत्यु  हो  गयी  है  ate  उस  संगत  तिथि  को  उसके  निम्नलिखित

 उत्तराधिकारी  रह  गये  श्रीपत

 विधवा  अ्रथवा

 लड़का  अथवा  लड़के  लड़के  या  लड़कों
 की

 वायु  कुछ  भी  क्यों  न

 कोई  भी  सगोत्र
 न

 तो  इस  नियम  में  किसी
 भी

 बात  के  होते  हुए  ऐसे  सभी
 उत्तराधिकारी  संयुक्त  परिवार  के  एक  ही  सदस्य  के  रूप में

 माने  जायेंगे  ।”]

 यह  सभा  राज्य-सभा से  सिफारिश  करती हैं  कि  राज्य-सभा  उक्त  संकल्प  से  सहमत हो  ॥

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।
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 सरकारी  भूगहादि
 संशोधन  विधेयक

 श्रीवास  र  संभरण  मंत्री
 स्वर्ण  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 सरकारी  भुगृहादि  )  REYo  में
 और  आगे  संशोधन

 करने  वालें

 विधेयक  प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  किया  जाये  ग्

 यह  भ्रपेक्षाकृत  संक्षिप्त  उपबंध है  तथा  यह  कदापि  नहीं  विचार  किया  गया  था  कि  इसमें  इतना

 अधिक  समय  लगेगा  ।  मुख्य  अ्रधिनियम  में  परिवर्तन  करने के  लिये  प्रयत्नशील  वर्तमान  विधेयक

 लोक-सभा  में
 दो

 वर्ष
 ३०  Quy Bl Treat को  पुरःस्थापित  किया  गया  था

 ।  विधेयक
 पर

 विचार

 करने का  प्रस्ताव  तथा  उस  पर  चर्चा सभा  में  १६  QeUy FT को  हुई  थी  कौर  विधेयक  प्रवर

 समिति को  सौंपा  गया  था  ।  समिति  की  ग्यारह  don  हुई  तथा  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया

 गया  था  कौर  अब  विधेयक  जिस  रूप  में  पुरःस्थापित  किया  गया  प्रायः  उसी  रूप में  सभा के  समक्ष

 जो  परिवर्तन  किये  जा  रहे  हें  वह  दो  विषयों  से  सम्बन्धित gs  एक  उस  न्यायिक  निर्णय

 से  उत्पन्न  हुमा है  कि  यदि  एक  व्यक्ति जो  किसी  सरकारी  भुगृहादि  में  किसी  वैध  पट्टेदार  अथवा

 झोंटी की  स्थिति  में  प्रवेश  करता है  तो  उस  मूल  सम्बन्ध  की  समाप्ति  पर  भी  वह  श्रांवटी  बना

 रहेगा  ।  यह  निर्णय  बम्बई  उच्च  न्यायालय  द्वारा  दिया  गया  था  ।  विधान  मण्डल की  कभी  यह
 मंदा  नहीं थी  क्योंकि एक  बार  मूल  सम्बन्ध  समाप्त हो  जाने  पर  उक्त  व्यक्ति  निष्कासन

 नियम के  उपबन्धों  के भ्रन्तर  का  जाता  है  तथा  वह  निर्णय के  बल  निष्कासित  कर  दिये

 जाने  का  पात्र  हैं  ।-  इस  मंशा  का  स्पष्टीकरण  करने  के  लिये  ही  वर्तमान  संशोधन  रखा गया  है  ।

 इस  संशोधन  के  सम्बन्ध में  तो  कोई  विवाद ही  नहीं  हैं

 जिस  ora  संशोधन के  सम्बन्ध  में  द्लिमति  टिप्पणी  उसका  उद्देश्य  अ्रधिनियम के  सिद्धान्त

 को  दिल्ली में  सुधार  प्रयास  की  इमारतों  पर  भी  लागू  करना है  ।  यह  एक  ऐसा  विषय है  जिसके

 सम्बन्ध  में  सदस्यों  को  पर्याप्त  जानकारी  है  और  उनको  रुचि  भी  है  इसलिये इस  उपबन्ध

 के  प्रति  जिसका  area  सुधार  प्रयास की  इमारतों  पर  भी  शीघ्र  निष्कासन  झ्र  सरकारी  देय
 की  तुरन्त  वसूली  करना है  भ्र ौर इस  प्रकार  उन्हें  ग्न्य  सरकारी  इमारतों  के  समक्ष  रखना

 काफी  रुचि  दिखाई गई  है  ae  उपबन्ध  जो  कि  सरकारी  इमारतों  तथा  भूमियों  पर  लाग  होता हूँ
 परीक्षण से  ठीक  सिद्ध  हम्ना  है  सनौर  सरकार  के  पास  इतनी  शरीक  भूमि  कौर  इमारतें  होने के  कारण

 यह  ठीक  ही  हैं  कि  उनके  प्रबन्ध  के  लिये  उसको  यह  अधिकार  होने  ही  चाहिये  ॥

 जहां  तक  सुधार  प्रयास
 की

 भूमि  का  सम्बन्ध  यह  अधिनियम  उन  पर  लागू  होता  है  ।
 परन्तु
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 जहां तक  सुधार  प्रयास  की  इमारतों  का  सम्बन्ध  है  मूल  अधिनियम उन  पर  लागू  नहीं  होता  था

 कौर  इसलिये  इस  संशोधन  के  द्वारा  उन्हें  सरकारी  इमारतों  के  समक्ष  लाया  जा  रहा  है  ताकि

 सुधार  प्रयास  की  इमारतों  में  से  भी  अनाधिकृत  रूप से  कब्जा  कर  लेने  वालों  को  उसी  प्रकार

 निकाला जा  सके  जैसे  कि  वह  सरकारी  इमारतें हों  ।  प्रवर  समिति में  चर्चा  के  कौर इस
 विधेयक  को यहां  पुरःस्थापित करते  समय  इस  विषय  के  सम्बन्ध  में  कई  बातें  कही  गई  थीं  ।

 अभी  इस  समय  में  उन  सब  के  ब्यौरे  में  नहीं  जाना  चाहता  हुं  ।  लेकिन  में  बड़े  सम्मान के
 साथ  यही

 कहना  चाहता  हं  कि  वे  सुधार  प्रयास  के  प्रशासन  सम्बन्धी  ब्यौरे के  विषय  उन  सभी  बातों का

 सार  यही  है  कि  क्योंकि  सुधार  प्रयास  माननीय  सदस्यों  की  आशा  के  श्रतुसार अपने  कृत्यों  को

 निभाने  में  प्रसाद  रहा  है  ae  इसलिये  wa  उसकी  शाक्ति  में  भ्र ग्रे तर  विस्तार  नहीं  किया  जाना

 चाहिये  ।  में  यह  निवेदन करता  हूं  कि  किसी  सार्वजनिक  संस्था के  कार्य-करण  की  आलोचना  करनें

 का  यह  ढंग  बहुत  सुसंगत  हो  सकता  पर  मुझे  पूर्ण  व्िइवास  है  कि  लोक-सभा  या  प्रवर  समिति  में

 माननीय  सदस्यों  ने  जो  भी बातें  कही  उन  सभी  पर  यथायोग्य  ध्यान दिया  जायेगा  कौर  सुधार
 ware के  अ्रधघिकार  में  रहने  वाली  इमारतों  में  से  लोगों  का  निष्कासन जब  भी  किन्हीं  योजनायें  के
 कारण  आवश्यक  हो  उस  समय  उन  योजनायें  को  कार्यान्वित  करते  समय  प्रशासन  पक्ष  की

 ओर से  उन  पर  wae  ही  विचार  किया  जायेंगी

 लेकिन  इस  प्रकार के  बैज्ञानिक  उपाय पर  विचार  करते  समय  अलग  अलग  व्यक्तिगत

 योजनाश्रों  की  जांच  करना  या  प्रत्येक  मामलें  या  मामलों  के  प्रत्येक  समूह के  गुण-दोषों  की  विवेचन

 वायद  इस  अधिनियम  के  क्षेत्र  के  कुछ  बाहर  ही  होगा  |

 अ्रालोचना  की  मुख्य  धारा  यही  रही  है  कि  इस  विधेयक  को  स्वेप्रथम  प्रस्तुत  करते  समय

 प्रस्तावक  नें  जो  झ्राइवासन  दिये  उनको
 कार्यान्वित

 नहीं  किया  गया  है  ।  मतभेद  हो  सकते

 हैं  प्रौढ़  उन  को  अलग-अलग  छांटा  जा  सकता  लेकिन  सरकार  का  कहना  यह  है  कि  उन  श्राइवासनों

 को  कार्यान्वित  किया  जा  चुका है  ।  मेरे  कहने  का  ae  यह  हैं  कि  जहां  तक  इस  वर्तमान  विधेयक  का

 सम्बन्ध  इसका  क्षेत्र  बहुत  ही  सीमित  अर्थात  इसका  क्षेत्र  सुधार  प्रयास की  इमारती  सम्पत्ति

 पर  भ्र धि नियम  के  उपबंधो  को  लागू  करने  तक  हीਂ  सीमित  है  सुधार  प्रयास  एक  सार्वजनिक  संस्था  है  |

 जो  स्वास्थ्य  मंत्रालय  के  सामान्य  ै। ७, प्थेवेक्षण  और  मार्ग-निर्देशन  में  दिल्ली  राज्य  सरकार

 के  प्रशासकीय  नियंत्रण  के  अ्रधीन  कार्य  करता है  ।  एक  सार्वजनिक  निकाय  होने  के  सुधार
 प्रयास  को  भी  संक्षिप्त  कायंवाही  द्वारा  निष्कासित  करने  के  वही  अधिकार  मिलने  चाहिये  जो  कि

 सरकारी  इमारतों  के  मामलों में  लागू  होते है  ।  व्यवहारिक  रूप  से  दोनों  एक  समान  ही  हैं
 ।

 सार्वजनिक  सम्पत्ति  होने  के  यह  सामान्य  जनता के  हित  में  सामान्य

 इससे  सम्बन्धित  प्रत्येक  व्यक्ति  के  हित  में  है  कि  ऐसी  परिस्थिति  में  एक  साधारण  व्यवहारिक

 न्यायालय  की  प्रक्रिया  का  सहारा  लेने  के  स्थान  पर  कई  संक्षिप्त  कार्यवाही  की  जाये  ।

 निष्कासित  करने  की  इस  शक्ति  का  प्रयोग  उसी  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में  तो  किया  जायेगा  जिस

 पर  कि  न्यायपूर्ण ढंग  से  सुधार  प्रयास  का  afar है  ।  थे  अनाधिकृत  रूप से  बसने  वालें  व्यक्तियों

 के  विरुद्ध  ही  तो  कार्यवाही  करेगा  ।  यदि  संक्षिप्त  कार्यवाही  करने  की  यह  शक्ति  प्रयास  के  पास

 न  तो  भी  यह  तो  हो  नहीं  सकता  कि  उस  सम्पत्ति  पर  वह  झ्रनाधिकृत  रूप  से  कब्जा  करने  वालें

 का
 अधिकार

 बना  ही  रहे  ।  यदि  सुधार  प्रयास  किसी  साधारण  व्यवहार  न्यायालय में  उस  मामलें

 को  लें  जाता  तो  वहां  से  भी  निश्चय  ही  अनाधिकृत  रूप  से  कब्जा  कर  लेने  वाले  व्यक्ति  को  निष्कासित

 करने का  ही  देव  दिया  जायेंगी  |  तब  क्या  यह  उन  अनाधिकृत  रूप  से  कब्जा  कर  लेने  वाले

 व्यक्तियों के  हित  में  भी  नहीं  है  कि  उन्हें  ब्यवहार  विधि  की  इस  विलम्ब कारी atk  प्रिया
 की  जटिलता  में  फंसाया  जिस  से  कि  त  अधिक  व्यय  हो  ak  परेशानी  उठानी  पड़े ?
 व्यवहार  न्यायालय के  मामलों  में  तो  यह  होता  ही  है  ।  केवल  प्रयास  के  हित  में  ही  नहीं

 केवल  सार्वजनिक
 संस्था

 के  हित  में  ही  जिसकी  स्थापना भी  तो  इसीलिये  की  गई  है
 कि
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 इमारतों के  कदों  रहन-सहन की  कौर  भ्रत्यावश्यक  की  व्यवस्था में  सुधार

 किया  बल्कि  सम्बन्धित  व्यक्तियों  के  हित  में  भी  यही  है  कि  इस  प्रकार  की  सुधार  प्रयास

 को  प्रदान की  जाये

 इसके  साथ  ही  साथ  यह  भी  स्मरण  रहना  चाहिये  कि  सरकार  पहले  ही  यह  श्राइवासन दे

 चुकी है  कि  गंदी
 बस्तियों

 में
 रहने  वालों  के

 लिये
 कौर  अच्छी

 तथा  स्वच्छ
 रहन-सहन

 की  परिस्थितियों

 की  व्यवस्था  करनें  के  दृष्टिकोण  से
 दिल्ली  सुधार  प्रन्यास  को  गंदी  बस्तियां  हटाने  के

 मामले  में  सलाहत  के  लिये  ५  परामर्शदाता  निकाय  स्थापित  किया  जायेगा  वह  गंधी  बस्तियों
 से  निष्कासित

 होनेवाले  निवासियों
 को  तथा  संभव  पास  की  ही  बस्तियों  में  वैकल्पिक  स्थान  देने

 का  भी  प्रयास  करेगा  ।  पर।मशंदाता  निकाय के  कृत्यों  के  इस  प्रबंध  के  साथ  हीਂ  साथ  अनाधिकृत

 रूप  से  कब्जा  कर  लेने  वालों  के  भी  हित में  यही  ठीक  है  कि  व्यवहार  न्यायालय में  घसीटे  जाने  के

 स्थान  पर  इस  में  इस  प्रकार  की  कोई  व्यवस्था  कर  दी  जाये  ।

 लाला  अरचित  राम  यह  एडवाइजरी  कमेटी  किसके

 मातहत  होगी
 ?

 सरदार  स्वर्ण  परामशंदाता  निकाय  किसी  के  भी  मातहत  नहीं  रहेगा
 ।  वह  सुधार

 प्रयास  को  ही  देगा  ।

 यह  दिया  गया  था  कि  वैकल्पिक  स्थान  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  एक  संविहित

 उपबन्ध  भी  समें  होना  चाहिये  ।  मेरा  निवेदन  हैं  कि  न्यायिक  न्यायालयों  में  न्यायिक  परीक्षा  किये

 जाने  योग्य  इस  प्रकार  का  कोई  उपबन्ध  जोड़ना  उचित  नहीं  क्योंकि उससे  सारा  करा  रुक

 जायेगा  गौर  कार्यवाही  ग्राम  नहीं  बढ़ेगी  |
 हमें  यह  ध्यान  में  रखना  चाहिये  कि  गंदी  बस्तियों  को

 पेशावरों  की  व्यवस्था करने  शर
 अनाधिकृत  रूप  से  कब्जा कर  लेने  वाले  व्यक्तियों को

 निष्कासित करने  का  यह  कायें  कोई  बड़ा  सुखकारी  कार्य  नहीं  है  ।  व्यक्तियों  के  मूल  गलत  कार्यों

 को  भुला  दिया  जाता  है  जनता  की
 सहानुभूति  हमेशा  उसी  व्यक्ति  के  साथ  होती

 है  जो  वास्तव में
 कब्जा  किये

 हुए  होता  फिर  चाहे  वह  कब्जा  अवैध  कौर  अनाधिकृत ही  क्यों
 न  हो  ।

 इस
 सम्बन्ध

 में
 जो  भी

 कार्यवाहियां
 की

 जाती  वे
 जनता

 की
 नजरों

 में
 बड़ी

 सख्त  होती  हैं  कौर
 सामान्य  अधिकारों

 के
 प्रवर्तन  में  भी  कई  प्रकार

 की
 बाधायें

 डाली
 जाती

 हं  |

 मकानों  को  सेवायों की  व्यवस्था  करनें शर  वैकल्पिक  स्थानों की  व्यवस्था  करना

 कुछ  ऐसे  विषय  हैं  जिनमें  बड़े  ही  श्रम  ak  ब्यौरेवार कार्य  करने  की  झ्रावद्यकता  पड़ती है  प्रौढ़

 न्यायिक तौर  पर  उनकी  जांच  पड़ताल  भी  नहीं
 की

 जा  सकती  है  ।  एक  बार  हम  यदि  यह  निश्चित
 कर  दे ंकि  व्यवहार  न्यायालय  उनकी  जांच  पड़ताल  कर  सकता  तो  फिर  प्रत्येक  योजना  वहीं

 रुक  जायेगी  कौर  कोई  भी  वास्तविक  प्रगति  नहीं  हो  सकेगी  ।  इस  बात  का  Waa  देते  हुए
 कि  स्वास्थ्य  मंत्री  उपयुक्त  पर  इसका  ब्यौरा  प्रस्तुत  मेरा  अनुरोध  यह  हूं  कि  प्रवर  समिति
 द्वारा  प्रतिवेदित  इस  सिद्धांत  कि  इस  विधेयक

 को  सुधार  प्रयास  के  प्रतिकार  में  रहते  वाली

 इमारतों  तक  विस्तृत  कर
 दिया  जाये  हमें  मान  लेना  चाहिये  ।

 इन  दाब्दों  के  में  इस  प्रस्ताव  जिसे में  लोक-सभा  के  विचार  के  लिये  प्रस्तुत  कर  चुका
 प्रस्तावित  करता हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  |

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 ठाकुर दास  ज  :  माननीय  मंत्री ने  कभी
 कहा

 कि  इसके  सम्बन्ध
 में

 कुछ  ब्यौरा  स्वास्थ्य  मंत्री  देंगी  ।
 wear  हो  यदि

 वे
 भी  इसी  समय  परामर्दादाता  निकाय  शादी

 के
 सम्बन्ध में  भ्रपेक्षित  ब्यौरा  प्रस्तुत  कर

 महोदय  :  माननीय  स्वास्थ्य  मंत्री  इस  अवस्था  पर  हस्तक्षेप  कर  सकती

 इस  प्रस्ताव  के  प्रस्तावक  को  भी  उत्तर  देने  का  waar  मिलेगा  ।

 स्वर्ण  सिंह  जहां तक  कि  प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन  में  दिये  गये  सामान्य  सिद्धान्त

 का  सबन्ध है  सरकार  झपने  इस  श्रीनिवासन  पर  दर  है  ।  माननीय  सदस्यों  द्वारा  कहीं  गई  बातों

 को  देखते
 हुए

 यदि  किसी  स्पष्टीकरण  की  झ्रावश्यकता  तो  केवल  उसी  परिस्थिति
 में

 स्वास्थ्य

 मंत्री  हस्तक्षेप  करेंगी  |

 ठाकुर  दास  भागंव  हम  समूची  योजना  की  एक  पुरी  तसवीर  जानना  चाहते  हैं
 ।

 स्वर्ण
 पता  नहीं  माननीय  सदस्य  का  समूची  योजना  की  एक  दूसरी  तसवीर

 से  कया  तात्पर्य है  ।  में  इस  सम्बन्ध में  कोई  ब्यौरा  नहीं  दे  सकता  कि  कौन  सी  सड़क  कहां

 ait  तीन  मंजिली  इमारतें  होंगी  या  चार  मंजिली  ।  वह  तो  योजना  का  ब्यौरा  तयार  करने
 का

 विषय है  ।  लेकिन  सामान्य  सिद्धान्त  यही हैं  कि  इन  मामलों  के  सम्बन्ध में  सुधार  प्रयास  एक

 परामर्शदाता निकाय  की  सलाह  लेगा  ।  यह  एक  सिद्धान्त  सम्बन्धी  विषय  कौर  लोक-सभा

 द्वारा  इस  विधेयक  के  ग्रनुमोदित  किये  जाने  के  शीघ्र बाद  ही  परामर्शदाता  निकाय के  कार्य-करण

 शादी से  सम्बन्धित  ब्यौरा  तैयार  किया  जायेगा

 पंडित  ठाकर  दास  भागने  :  एक  परामदषंदाता  निकाय  स्थापित किया  केवल

 यही  जानना  पर्थाप्त  नहीं हे  ।  हमें  उसके  कार्य-करण  कौर  कृत्यों  के  सम्बन्ध  में  भी  जाना

 चाहिये  ।  स्वास्थ्य  मंत्री  झपना  ब्यौरा  भीਂ  प्रस्तुत  कर  दें  ।

 लाला  राम  :  हमने  देखा  कि  यहां  पर  एश्योरेंस  दिया  गया  कि  इसके  लिये  एक  कमेटी

 बनेंगी  लेकिन  तीन  ag  तक  वह  कमेटी  बन  नहीं  पाई  कौर  जब  वह  बनी  तो  उसकी  सिफारिश

 को  नहीं  माना  जाता  है  ।  अब  यह  चीज  साफ  हो  जानी  चाहिये  कि  कौन  कमेटी  बनायेगा और  कौन

 उन  पर  करायेगा  श्र  उसके  वास्ते  क्या  मद्यीनरी होगी  इन  सब  बातो ंि  हमें  पता  लगना

 चाहिये  ।  हम  सब  मिनिस्टरों  की  इज़्जत  करते  हैं  लेकिन  हमें  लोगों  में  जो  एक  मायूसी  की  भावना  है

 उसको  नजर  अंदाज  नहीं  करना  चाहिये  कौर वह  मायूसी  क्यों  है  उसको  कैसे  हटाया जा  सकता

 उसके  बारे  में  पता  लगाना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  स्वास्थ्य  मंत्री  को  जो  कुछ  कहना  कहें  ।

 स्वास्थ्य  मंत्री  श्रमृत  बहुत  विशद  ब्यौरा  प्रस्तुत  करना  कुछ  कठिन

 ट  |

 सबसे  पहले  तो  में  इसके  सम्बन्ध  में  हुई  बैठकों  कौर  दिये  गये
 श्राइवासनों

 के
 सम्बन्ध

 में

 कहूंगी |
 श्रीनिवासन

 यही  दिये  गये  थे  कि
 दिल्ली

 सुधार  प्रयास  दिल्ली  के
 नागरिकों

 की  सलाह

 उनकी  सलाह
 लेगा  जो

 यह  जानते  हैं  कि  गंदी  बस्तियों  के  निवासी  कहां
 रहते कौर  उनकी

 सलाह  जो
 शरणार्थी

 जनसंख्या  से
 सम्बन्धित

 इसके  पीछे  यही  दृष्टिकोण रहेगा  कि
 हमें  गंदी  बस्तियों  को  हटाने  के  सभी  मामलों  में  हमें  गंदी  बस्तियों  के  रहने  वालों  के  लिये

 सहन  की  ates  अच्छी  परिस्थितियां
 जुटानी  साथ

 ही  यह  भी  कि
 हमें  निष्कासित

 किये  जाने  वालें  व्यक्तियों  को  उनके  वर्तमान  स्थान  के  यथासम्भव  समीप  की  बस्तियों में  ही

 वैकल्पिक  स्थान  देना  चाहिये  ।
 te

 ५ भ्रंग्रेजी  में  ।
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 हून  के  होने  के  बद  से
 तक  इस  सम्बन्ध में  काफी  कार्य  हो  चुका

 प्राधिकार  की  की  जा  चुकी  है  ।  उसके  सदस्य  भी  नियुक्त  किये  जा  चुके  जिनमें

 राज्य  के
 विकास

 मंत्री  arte  हैं
 ।  ब  सुधार  प्रयास  की  झोर  से  भूमि  की  बिक्री  नहीं  की  जा

 रही  सुधार  प्रयास  का  सभापति  ही  वास्तव  में  इस  प्राधिकार का  मंत्री  )  है  ।  गंदी

 बस्तियों  को  इमारतें  बनाते  की  भी  सभी  योजनाओं  के  लिये  इस  निकाय  की  मंजूरी
 ली

 जानी  ग्रावश्यक हैं  ।  यह  निकाय  ही  प्रतिनिधित्व  निकाय
 कौर  साथ  ही  उसमें  दिल्ली  राज्य

 प्रशासन के  प्रतिनिधि
 भी  सम्मिलित हैं

 ।  wa  परिस्थिति  पहले  की
 अपेक्षा  बहुत  बदल

 गई

 ह  |

 में  एक  बार  फिर  माननीय  सदस्यों को  श्रीनिवासन  देती  हूं  थि
 बिना  वैकल्पिक  स्थान  का  प्रबन्ध

 किये  किसी  को  भी  निष्कासित  नहीं  किया  जायेगा  सुखे  कोई  वैकल्पिक  स्थान  हमने  कभी

 भी  किसी  को  निष्कासित  नहीं  किया  आखिर यह  तो  स्पष्ट  ही  हैं  कि  यदि  श्राप  गंदी  बस्तियों

 को  हटाते  हैं प्र ौर  वहां के  शर ते वान  १०,०००  निवासियों के  स्थान  पर  wT  वहां  स्वास्थ्य  के  सान-दंडों

 के  अनसार  केवल  ५,०००  को  ही  निवास  चरन  देना  चाहते  तो  स्वाभाविक  ही
 हे

 कि
 उन  शेष

 ५,०००  निवासियों  को  किसी  अन्य  स्थान  पर  भेजना  पडेगा  ।  गंदी  बस्तियों  घनी  बसी

 झा वादी
 की  इस

 समस्या
 को  सुलझाने  में  कुछ  लोगों  को  कुछ  कष्ट  तो

 होगे  ही  हम  यहा

 भरसक  प्रयत्न  करेंगे  कि  उनकों  यथासम्भव  ऐसी  बस्तियों में  स्थान  दिया  जाये  जहां  वे  अ्रपनी

 कमा  सकें
 और

 उनको कोई
 आर्थिक

 हानि न  हो  ।  में  कहती हूं  कि  सुधार
 प्रयास

 ने  इस  लोक-सभा में  दिये  गये  किसी  भी  श्राइवासन  के  प्रतिकूल  कार्य  नहीं  किया है  ।  में
 माननीय

 ey

 को  स्मरण  दिलाती  हूं  कि  इस  दिल्ली  विकास
 प्राधिकार

 में  संसद के  तीन  सदस्य  थी हैं  ।

 हैं--श्रीमती  सुभद्रा  श्री  नवल  प्रभाकर  शौर  श्री  कैलाश  बिहारी  लाल  ।  इस
 समिति  में में  संसद  का  भी  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व हैं  शौर  ये  प्रतिनिधि  हमारी  प्रत्येक  कार्यवाही  के  सम्बन्ध

 म॑  हमें  सलाह  देत  हूं  ।

 मुझे  यह  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  हैं  कि  में  अपने  माननीय  भ्राता

 are  सम्भरण  ही  बातों  को  ही  दोहरा  रही  हूं  ।  हम  न  न  कभी  अपने  वचनों  को  तोड़ा

 न
 तोड़ने

 की
 हमारी

 कोई
 इच्छा

 है  कौर  न  कभी  हम  भविष्य  में  तोड़ेंगे ही  ।  में  यह  भी  बता  दूं

 कि  हम  दोनों  ही  पंजाबी  हैं  शौर  शरणार्थियों  के  लिये हम  दोनों  मंत्री ही  सब  से
 afer  चिन्तित

 रहते  हम  किसी  भी  प्रकार  से  शरणार्थियों  को हानि  नहीं  पहुंचाना  चाहते  ।  मुझे  आशा  है  कि

 इस  श्राशदासन  को  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखकर  किं  सुधार  प्रयास  सरकार  का  एक

 संविहित  निकाय  है  शर  इसलिये  उसे  भी  सरकार की  इन  शक्तियों से  सम्पन्न  रहना  चाहिये  क्योंकि

 उनके  बिना  उसके  कार्यो-करण  में  बाधा  भर  साथ  ही  मेरे  और  मेरे  माननीय  सहयोगी  द्वारा

 दिये  गये  इस  भ्राइवासन  को  भी  देखते  लोक  सभा  इस  विधेयक  को  स्वीकार  कर  लेगी  ।

 में  माननीय श्री  फीरोज  गांधी  प्रतापगढ़--पश्चिम  व  जिला  रायबरेली--पूर्व  )
 मंत्री  से  एक  पूछना  चाहता  हूं  ।

 जमुना  बाजार  की
 बस्ती  में

 १०,०००  व्यतीत  रहते  अब  उस  भूमि  को  दिल्ली
 के

 धनी

 व्यक्तियों को  बेचा  जा  रहा  है  we  वर्तमान  निवासियों  से  उसे  खाली  करने के  लिये  कहा  गया  है  ।

 vats  Ir ant f2
 क

 इसकी  सूचना
 यदि  उसे  बेच  दिया  जाता  तो  वहां  बड़े  शानदार  मकान  बन

 जायेंगे जो  कि  अघिकतर  किराये के  लिये
 होंगे  लेकिन  वहां से  निष्कासित  होने  वालों  का  कया  होगा  ?

 कहा  गया  है  कि  सुधार  प्रयास  भूमि  नहीं  बेचता  है
 ।  भूमि  कोई

 भी
 बेचे

 इससे  स्थिति  में

 कोई  अन्तर  नहीं  पड़ता  है  ।  उस  भूमि  को  खरीदने  वाला  भी  रानी  इच्छानुसार  निर्माण

 करायेगा  |
 वहां  के  मूल  निवासियों  को  अपने  काम  जीविका  के  स्थान  से  दस  या

 मील  दूर  फेंक  दिया
 जाता

 है
 |  क्या  ऐसा  किया  जाना  उचित  है  ?  उनकी  are  कया  ध्यान  दि

 a न  बल

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 लाला  उचित
 राम  :  में  दो  सवाल  पूछना  चाहता  ।  aaa  फरमाया  है  कि  सिलेक्ट  कमेटी

 की  रिपोर्ट  के  बाद  बहुत  देर  हो  गई  है  ।  जब एक  देहली  डेवेलपमेंट  प्राविजनल  अथारिटी  बन  गई  है
 |

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इसके  बनने के  बाद  कोई  एडवाइजरी  बोर्ड  बनाने की  जरूरत  है

 या  नहीं  ?  वह  बनाई  जायगी  या  नहीं  दौर  वह  कब  बनेगी  ?  क्या  उसकी  कोई  मुकर्रर
 की

 गई

 1  राजकुमारी अमृत  कौर
 :  माननीय  सदस्य  के  प्रदान  के  उत्तर  में  मुझे  यही  कहना  है  कि  सुधार

 प्रयास द्वारा  हाल  में  कोई  भी  भूमि  नहीं  बेची  गई  है  ।

 श्री  फीरोज  गांधी  :  बेचता  कौन  इससे  स्थिति  में  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ता
 |

 वह  भूमि

 बावा  बचित्तर  सिंह  दिल्ली  के  एक  सिल-मालिक  को  बेची गई  है

 श्रमृत कौर  :  जहां  तक  मेरी  जानकारी उस  क्षेत्र  में  हमने  किसी
 को

 कोई

 भी  भूमि  नहीं  बेची  सुधार  प्रयास ने  भी  कभी  हाल  में  बावा  बचितर  सिंह  को  कोई
 भी

 भूमि

 नही  बेची  ह  ।  जहां तक  इमारतों  का  सम्बन्ध  उसके  सम्बन्ध  में  बड़े  कड़े  विनियम  हैं  कि
 दिल्ल

 विकास  अस्थायी  प्राधिकार  की  मंजूरी  के  बिना  कहीं  भी  कोई  इमारत  नहीं  बन  सकती  जहां

 तक  मुझे याद  ह॒  यहां  जिस  भूमि  का  उल्लेख  किया  गया  है  वह  सुधार  प्रयास  की  भूमि  यदि
 यह

 वही  भूमि  है  कोई  भी  बिक्री  नहीं की  गई  है  ।

 में  यहां  यह  भी  बता  दूं  कि  किसी से  भी  दस  मील  दूर  जानें के  लिये  नहीं  कहा  जा  रहा  हैं
 ।

 महोदय
 :

 माननीय  मंत्री  का  ध्यान  उन  या  सात  प्लाटों  की  कौर  आकर्षित

 किया  गया  है  जिनका  सार्वजनिक  रूप से  नीलाम  gar  ate  वहां  लोगों  ने  मीता  भवन  शादी
 बना  लिये  हें  |

 सत्  कौर  :
 वह  बहुत  पहले  किया  गया  था

 ।

 श्री  फीरोज  गांधी
 :

 यही
 तो  मुश्किल  हर  बात  के  लिये  कह  दिया  जाता  है  कि  वहू

 तो  बहुत  पहले  की  बात है  ।  वहां  के  निवासी  wa  क्या  करे
 ?

 क्या  वे  पन्द्रह  मील  दूर  रहने
 ~

 जायें  ?

 ठाकुर  दास  भागने  अ्रजमेरी गेट में गेट  में  रहने  वालों  को  सात  मील  दूर  रमेश

 श्रन्घामगल  शादी  बस्तियों
 में  भेजा  गया  जहां  उनकी  जीविका  के  कोई  साधन  नहीं है

 राजकुमारी  श्रमृत  कौर  :  दस  मील  दूर  किसी  को  भी  नहीं  भेजा
 न  किसी

 को
 ऐसे  किसी  स्थान  पर  भेजा  जायेगा  जहां  कि  उसकी  जीविकोपार्जन  का  कोई  साधन  न  हो  ।  मेरे

 पास  wins  नहीं  लेकिन  जहाँ  तक  मुझे  याद  है  इस  क्षेत्र  विशेष  को  एक  खुली  जगह--एक खुला
 पार्क--बनाया जानें  के  लिये  रखा  गया  कौर  उस  स्थान  पर  इन  व्यक्तियों  ने  ये  कच्चे

 मकान  अनाधिकृत रूप  में  बना  लिये  हैं  ।  ये  सभी  अनाधिकृत रूप  में  बनाये  गये  मकान हैं  ।
 पर

 ने
 उनके  साथ  सख्ती  नहीं  की  अरबी  किसी  को  भी  निक!ला  नहीं  गया  है  ।  ये

 निवास-स्थान
 श्मशान

 घाट  के  बहत  ही  समीप  मेरे  विचार  स्थलयान  घाट  एक  पवित्र स्थान  है  उसके

 area  किसी  भी
 प्रकार

 के
 निवास-स्थान  नहीं  होने  चाहिये  ।  श्मशान  भूमि  के  अ्रावपास

 साफ  खुला  स्थान  होना  यह  आदर्श  है  ।  किन्तु में  ga:  इसके  ब्यौरे पर  विचार  करने

 ८  को
 तैयार  हूं  श्र  में  माननीय

 सदस्यों  को  श्राइवासन
 देना  चाहती  हूं  कि  कुछ  शरणार्थी

 या  कुछ  संसद  जिन्हें संसद  स्वयं
 मेरे  पास

 हराकर  मुझे  इन  सब  स्थानों
 के

 बारे

 जहां  शरणार्थी
 रहते  मंत्रणा

 दें  ।  में
 इस  बात

 का  ध्यान
 रखूंगी  कि  भूमि  बेची

 न
 जाये  ।

 नाला

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 Rok २९  REKE  सरकारी  भागीदारी  संशोधन  विधेयक

 श्री  फीरोज  गांधी  सभा  के  बाहर  हमारी कोई  परवा  सहीं  की  जाती  हैं  ।

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  :  कई  बार  मेंने  माननीय  सदस्य  को  बुलाकर  चाय

 पिलाई है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  शान्ति  ।  माननीय  मंत्री ने  सभा  में  कहा  है  कि  सदस्य  गन्दी
 बस्तियों

 में
 जाकर

 उनके  बारे  में  माननीय  मंत्री  को  अपने  सुझाव
 तो  वह  उन

 पर  विचार  करेंगी
 ।

 माननीय  सदस्य  उन्हें  उचित  उपाय  तो  वह  निश्चय  ही  उन्हें  स्वीकार  करेगी  ।

 राजकुमारी  मत  कौर  :  में  मननीय  मित्र  श्री  फीरोजगांधी  को  आश्वासन  देना  चाहती

 हूं  कि  यदि  इधर  उधर  किसी  व्यक्ति  को  किसी  भूमि  के  बेचे  जाने  का  रन  धनी  लोग  वहां

 भवन  बना  रहे  हैं  तो  में  निश्चय  ही  dar  नहीं  होने  दूंगी  ।  यदि  ऐसा  yas  तो  में  इसकी  पड़तालां ~
 करूंगी

 |  यदि  झ्रावश्यकता  तो  जो मूल्य  दिया  गया
 उसी

 को  देकर  हमारे  ले

 में  भ्र पनी  पुरी  शाक्ति  के  साथ  यह  श्राइवासन  देती  हूं
 कि

 निर्धन  व्यक्तियों  को
 किसी

 भी
 प्रकार

 से  पीड़ित  होने  नहीं  दिया  जायेगा  ।  जैसा  कि  मेंने  पहल  में  इस  बात  की  पुष्टि  कराउंगी कि

 हाल ही  में  कोई  भूमि  धनी  लोगों को  नहीं  बेची  गई  sak  जहां  भूमि  पहले
 बेच  भी  दी

 गई

 वहां  भी  दिल्ली  विकास  अस्थायी  प्राधिकार  की  शक्तियों  के  ग्रीन  अ्रग्रेतर  निर्माण  कायें  रोक  दिया

 गया  हैं  ताकि  यदि  इस  भूमि  को  खुला  स्थान  रखा  जाना  भ्रपेक्षित  तो  वहां  कोई  इमारत  बनने

 नहीं  दी  जायेगी  ।  यदि  ag  धनी  लोगों  द्वारा  उस  भूमि  जो  वास्तव  में  गरीब  लोगों  के  मकानों

 के  लिये  जानी  चाहिये  ले  लिये  जानें  का  प्रदान  तो  उसकी  जांच  की  यह  में  विश्वास

 दिलाती  हूं  ।

 श्री  फीरोज  गांधी  :  जिन  लोगों  को  वहां  से  हटाया  उन्हें  एक  या  दो  मील  के  भ्रमर

 कोई  स्थान  दिया  जाना  चाहिये  |

 वतन  कौर  :  तक  या  दो  सील  के  अ्रत्दरਂ  कहत  मेरे  लिये  हम यन भव  ही  संभव

 नहीं  है  क्योंकि  पास  के  क्षेत्र  बहुत  अधिक  घने  बसे  हुए  कितु  में  यह  विश्वास  अवश्य  दिलाती

 हूं  कि  जब  तक  हम  यह  न  देख  लें  कि  वे  लोग  दूसरे  स्थान  पर  अपनी  अजीविका  कमा  सकते

 तब  TH  इन  लोगों  को  हटाया  नहीं  जायेगा  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  यदि  उनको  पांच  मील  दुर  भी

 भेज  दिया  गया  तो  में  उनको  वहां  काम  दिलाने  का  प्रयत्न  करूंगी  शौर  यह  भ्रांति  नहीं  रहेगी

 किन्तु यह  सदन  संभव  नहीं  होता  कि  में  एक  या  दो  मील  के  weet  स्थान  की
 व्यवस्था

 कर  दूँ  ।

 जिन  लोगों  को  मेरी  तरह  दिल्ली  के  इद  firs  सप्ताह  में  एक  बार  यह  देखने  के  लिये  जाना  पड़ता

 ह ैवे  जानते ह  कि  जहां  ये  लोग  रहते  वहां  की  wae  क्या  मुझ  से  प्रदीप  दिल्ली
 के

 बारे

 में  कोई  नहीं  जानता  ।  मुझे  हालात  सुधारने  उन्हें  प्रतीक  बिगाड़ना नहीं  है

 पण्डित  ठाकुर  दास  भागने  :  क्या  माननीय  मंत्री  बता  सकती  हें  कि
 जिन  लोगों  को  वहां

 से  हटाकर  दूसरे  स्थान  पर  भेजा
 गया  कया वे  वहां  अपनी  आजीविका  कमा  सकते  हैं

 ?  यही

 तो  मुख्य बात  है

 उ०  मू०  त्रिवेदी  :  यह  विधेयक  समस्त  भारत
 के  लिये  केवल  दिल्ली

 सुधार  न्यास  के  बारे  में  नहीं  है  ।

 श्र०
 सि०  सहगल  :  यह  दिल्ली की की  उन्नति  के  लिये है

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  भी  बोलने  का  अवसर  मिलेगा ।

 लाला  उचित  राम :  क्या  मंत्रणा  स्थापित  की  जा  रही  है  यह  कब  स्थापित
 की  जान  को  है  ?

 मूल  ait  में  ।



 १३१०  सरकारी  भूगहादि  संशोधन  विधेयक  २२  PERE

 1  राजकुमारी  अमृत  कौर  :  दिल्ली  विकास  प्राधिकार  के  श्रन्तगंत  एक  अन्तरिम  योजना

 बनाई  गई  है  कौर  संसद  सदस्यों को  इस  योजना  का  मुक्त  चित्र  दिया  जा  रहा  इससे  उन्हें

 यह  जानने  का  अच्छा  अवसर  मिलेगा कि  दिल्ली  का  किस प्रकार  से  विकास  होने  वाला  खुले

 स्थानों  की  किस  प्रकार  व्यवस्था  की  जा  रही  वे  कहां  रखे  गये  हैं  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई

 के  लिये  क्या  व्यवस्था  की  जाने को  हैं  ।

 अब  में  दो  उदाहरण दूंगी  ।  दिल्ली-ग्रजमेरी  we  की  गन्दी  बस्तियों  के  लोगों को  wear

 मुगल  कौर  करोल  बाग  में  ले  जाया  गया  था  ।  यदि  श्राप  उन  गन्दे  क्वार्टरों  की  हालत  देखें  जहां  से

 उनको  निकाला  गया  है  कौर  उनके  वर्तमान  मकानों  को  तो  श्राप को  मालूम  होगा  कि
 जब

 वे

 प्रसन्न हैं  ।  दूसरी  योजना चल  रही  है  जिसके  भ्रन्तगंत  कुछ  लोगों  को  झिलमिला  तिहाड़पुर ले

 जाया  गया  है  जहां  क्वार्टर  बनाये जा  रहे  हम  इसका  भी  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  उनको  वहां
 कारोबार  मिले  |

 लाला  उचित  राम  :  मेरे  सवाल  का  जवाब  नहीं  दिया  गया  |

 महोदय :  में  इस  प्रकार के  प्रश्नों  की  अनुमति नहीं  देता  हूं
 ।  श्रीमती  सुभद्रा

 जोशी  ।

 श्रीमती  सुभद्रा  जोशी
 :

 बार  बार  इस  बात
 के  बारे

 में
 बातचीत  होती  पर

 कुछ  एरियाज  ऐसी  हें  जहा ंके
 लोग

 बड़ी  मुश्किल  में  बार  बार  में  उसका  जिक्र  कर  चुकी

 पर  उसका  कोई  फैसला  नहीं  हुमा  ।  ०५  से  एक  एरिया  है  जमुना  बाजार  एडवाइजरी

 कमेटी  थी  उसमें  यह  कहा  गया  कि  जमुना  बाजार  एरिया  में  कोई  बिल्डिंग

 नहीं  बनेगी  वं योंकि  हमने  कहा  कि  भ्रमर  किसी  को  भी  वह  जगह  देनी  है  तो  वहां  के  जो  लोग

 हैं  उनको प्राय रिटी  देनी  चाहिये  ।  जब  वहां  कुछ  मकान  एक  या  तो  कहा

 गया  कि  वहां कोई  बिल्डिंग  नहीं  बनेगी  कौर  जो  जमीन  दे  दी  गई  है  वह  वापस  ले  ली

 जो  मकान  बने  हैं  वह  गिरा  दिये  जायंगे  ।  मैंने उस  भी  कहा  था  कि  यह  मुमकिन  नहीं है  कि
 जो  गरीब  आदमी  हैं  उनको  वहा ंसे  उठा दिया जाय  wk  वहां  से  कहीं दूर  पर  फेंक  दिया  जाय

 |

 लेकिन  गवर्नमेंट  फैसला  कर  चुकी  है  कि  जो  मकान  बन  गये  हैं  उनको  थिरा  दिया  तीन  मंजिला

 मकान  वहां  खत्म  किये  जायेंगे  ।  बड़े-बड़े  आदमियों  को  जिनको  जमीन  दे  दी  कोई  मकान  उनको
 च्े ५  न्य

 गिराया नहीं  गया  ।  कोई  जमीन  वापस  नहीं ली  प्रो  जो  गरीब  आदमी वहां पर  बेठ  जो मकान

 बनाना  चाहते  हैं  कौर
 बना

 रहे  वह  लोग  हर
 मिनट

 इस  इन्तजार  में  हैं  कि  कब  उनको  उठा  कर

 बाहर  फेंक  दिया  जाय  ।  इसलिये  में श्राप से  कहती  हूं  कि  जो  ऐक्योरेंस  था  are  उसका  श्रद्धा

 हिस्सा  aaa  में  लाया  जाय  ate  gran  हिस्सा  फाइनैन्सेज  की  दिक्कत  से  या  ate  किसी

 दिक्कत  से  परमल  में  न  लाया  जाय  तो  इससे  गरीब  आदमियों  का  भी  दिल  दुखता  है  श्र  बड़ी

 ना इन्साफ़ी  होती हैं  ।  लेकिन जो  कुछ  मैंने  कहा  प्रार्थना  अगर  वह  मुमकिन  नहीं है  तो

 कम  से  कम  उन  malay  को  जहां  ले  जाया  वहां  कोई  पार्लियामेंट  का  मेम्बर

 जा  कर  देख  ले  ।  प्यार  वह  कह  दे  कि  वहां  उन  लोगों  को  रोजगार  मिल  सकता तो

 मुझे  कोई  ऐतराज नहीं  ।  मेंने  पार्टी  न्याय  को  ले  जाकर  मेंने  wear में  पढ़ा  था  कि

 हमारे  स्पीकर  साहब  यमुना  बाजार  को  देख  आय  हैं  ।  में  चाहती  हूं  कि  वह
 जाकर  यह  भी

 देखें
 कि

 उन  गरीब  लोगों
 को  कहां  बसाया जा  रहा  है  ।  फिर  यह  कहां  गया  कि  इस  मामले पर  गौर

 किया  जा  रहा  कौर  वहां  पर  मकान उसी  तरह से  तेजी  से  बनते  जा  रहे  इस  पर  कोई  जवाब

 नहीं  दिया  गया
 ।  वहां के  लोग  बहुत  परेशान  इसलिये  मैं  प्रार्थना  करूंगी

 कि
 वह  इसी  इन्तजार

 में  बैठे  हुए  हें  कि  कब  उनको पुलिस  उठाने  जाये  ।  पहले  इस  बात  का  फैसला  होना  चाहिये  कि  वहां

 पर
 जाकर  वह  कुछ  काम

 कर  सकते  हें  या  नहीं  |

 भ्रंग्रेजी ग्य  में  ।



 २२  RENE  सरकारी  भुगताती  संशोधन  विधेयक  2322.0

 श्री उ०  wo  त्रिवेदी  :  इस  विषय  में  रुचि  रखने वाले
 सदस्यों

 भ्र
 मंत्रियों

 के
 बीच  हो

 रही
 चर्चा  को  हमने  सुना

 ।
 विधेयक  को  पढ़ने  के  पश्चात  मेंने  यह  भ्रनुभव किया  कि  एक  शरारतपूर्ण

 विधेयक  है  शर  इसका  प्रभाव  केवल  दिल्ली  पर  ही  न  रह  कर  दूर  तक  पड़ेगा

 खंड  ४
 में  यह  कहा  गया  हैं  कि  यह  दिल्ली  राज्य  ate  दिल्ली  सुधार  प्रयास  में  निहित  इमारतों

 पर  लाग  होगा  ।  परन्तु  प्रस्तुत  किये  गये  संशोधन  में  उस  मंत्रणा  समिति  का  कोई  उल्लेख नहीं

 है  जिसका
 कि

 प्रवर  समिति  में  उल्लेख  किया  गया  था
 |  में  झ्रापके  समक्ष  सार्वजनिक  स्थान की

 भाषा  रखना  चाहता हूं  ।  परिभाषा में  कहा  है  कि
 कोई  भी  भूगृहादि  जिसे  सरकार  ने  अधिग्रहण

 कर  लिया  हो  seat  पट्टे  पर  ले  लिया  हैं  एक  सार्वजनिक  स्थान  समझा  जायेगा  ।  साथ  ही  दिल्ली

 सुधार  प्रयास  द्वारा  किराये  पर  दिये गये  भूगृहादि  को  भी  सार्वजनिक  स्थान  ही  माना  जायेगा ।

 एक  कौर बात  की  भी  व्यवस्था  यदि  कोई  स्थान  पुनः  किराये पर  उठाया  जाय  तो  1...

 कब्जेਂ  की  परिभाषा  तो  सामान्य  कानून के  विचार  को  परे  फेंक  देती  एक  दम  सम्पत्ति  हस्तान्तर

 ग्र चि नियम  के  सभी  सिद्धातों  को  ठुकराया  ना  रहा  इस  अधिनियम में  व्यवस्था  हरी  नोटिस

 दिया  जाना  चाहिए  शौर  इस नोटीस at  अवधि  भाटिया  काल ही  में  समाप्त  होनी

 चाहिये  ।  अन्यथा qa  नोटिस  किसी  अवधि  ५ वि शेष  के  लिए  होना  चाहिए  ।  परन्तु इन  सवब

 चीजों  को  छोड़  दिया  गया  है  ।  में  यह  नहीं  समझ  सका  कि  एक  बार  किसी

 व्यक्ति  को  एक  स्थान  का  वैध  काबिज  मानते  हैं  भाटिया समाप्त  होने  पर  थी  वेध

 काबिज  ही  रहेगा  ।
 क्योंकि  ड्राप  उसे  डाक  द्वारा  नोटिस ही  तो  देंगे  ।  क्या  पता  उसमें कोई

 गड़बड़ी  हो  जाये  अथवा  कोई
 अड़चन झा  जाये  ।

 क्योंकि
 इस  सुधार  प्रयास  की  इतनी  शिकायतें

 प्रा  रही  है  कि  झ्रादमी  तंग  हो  जाता  |  यदि  कोई  ईमानदार  व्यक्ति  अपने मकान  में  कोई  परिवर्तन

 करना  चाहे  तो  उसकी  भी  प्राज्ञा  नहीं  दी
 जाती  हैँ

 ।  एक  जाली  कौर  जाफरी  तक  भी  नहीं  बनाने

 दी  जाती  परन्तु  जो  व्यक्ति दस  से
 ५०  रुपये  तक

 खर्च  करके  कोई
 अनाधिकृत

 इमारत  बना
 लेता है  उसका  कुछ  नहीं  बिगड़ता  है  क्योंकि  नियम  के  अ्रनुतार  जिस  इमारत  को  बने  |:  मास हो

 जायें  उसका  कोई  कुछ  नहीं  ज्रगाड़  सकता  |  यह  अवस्था है  कानून  की  ।

 अ्रनाधिकृत  रूप से  कब्जा कर  लेने  बालों की  भाटिया  समाप्त  करने  के  लिए  १४  दिन का

 नोटिस  दिया  जाता  हू
 |  संभव  हूँ  कि  नोटिस  मिले  ही  नहीं  परन्तु  प्राधिकारी  पूरी  पुलिस की  शक्ति

 के  साथ  वहां  जाते  हैं
 घौर

 इमारत  _ खाली  करने  पर
 उसे

 मजबूर
 कर  देते च्  |  उसका  सामान  सड़क

 पर  फेंक  कर  इमारत  पर  कब्जा  कर  लिया जाता  le  बस्त  यह  है  कि  साधारण  नागरिक  में  कौर  सरकार

 मेंस  बात  में  कोई  विभेद  नहीं  होना  चाहियें  ।  यदि  भारतीय  नागरिक  इस  प्रकार  किरायेदार

 को
 निकाल  करें  अपने

 मकान  पर
 कब्जा  नहीं

 कर
 सकता

 है
 तो  सरकार  को  भी  ऐसा  अधिकार  नहीं

 होना  आपात
 काल  की  बात  समझ  में  ब्रा

 सकती
 परन्तु

 यहां  तो अ्रापात
 काल

 का
 कोई

 प्रश्न ही  नहीं  ।  श्राप तो  सरकार के  लिए  अधिकार  प्राप्त  करने  के  लिए  ही  कानन  बना  रहे

 नहीं  किया  जाना  सरकार प्रौढ़  साधारण  नागरिक  में  कोई  भेद  नहीं  किया  जाना
 चाहिये  |

 उपरोक्त  कारणों  से  ही  मुं  ् म्रबध  कब्जे  की  नयी  परिभाषा  को  इस  कानून  की  शरारतपूर्ण
 व्यवस्था  कहता  हूं  ।  इससे  जनता a  लाभ  नहीं  होगा  ।  भ्रष्टाचार को  प्रोत्साहन  मिलेगा

 और  राज्य  का  नाम  बदनाम  होगा  ।

 _  भ्िथ्यक्ष  महोदय :  हम  सम्पूर्ण  विधेयक  पर  चर्चा  नहीं  कर  रहे  हैं
 ।

 यह यह  एक  संशोधक

 है ंप्रौढ़  इसका  क्षेत्र सीमित  हैं  ।

 fat  उ०  साध  faaat
 :  मेरी

 प्रार्थना
 हैं

 कि  कब्जा  सम्बन्धी  व्यवस्था  बड़ी

 oie  इस  सम्बन्ध में  बम्बई  उच्च
 न्यायालय  के

 एक
 निर्णय  का  भी  मंत्री  महोदय  ने

 उल्लेख  किया  था
 ।

 एक  वार  यदि  सरकार
 की

 यह  अधिकार  प्राप्त  हो  गये  तो  दूसरी  शरारत  श्रारम्भु

 होगी
 अ्रनाधिकृत  कब्जे की  कोई  निश्चित  व्याख्या  नहीं  हैं  जो  मन  में  रोगी  बट्टी

 किया  जायेगा
 ।

 श ञ् गर्ज ी  में  ।
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 tea  महोदय  :  माननीय  सदस्य  का  क्या है  ?  यदि  किसी  को  कुछ  समय  के

 लिये  रहने  की  श्री  दे  दी  जाय  कौर  उसके  बाद  ३  रह  कर  दिया  जाय
 गौर

 वह  व्यक्ति  वहीं  रहता
 रहे  तो  यह  अनाधिकृत  कब्जा  इस  सम्बन्ध  में  और  क्या  किया जा  सकता  है  ?

 श्री  उ०  त्रिवेदी
 :  यह  ठीक  है  कि  यह  भझ्नाधिकृत  कब्जा परन्तु  प्रहनु यह है कि यह  है  कि

 विधिवत  प्रक्रिया के  भ्रनुसार  काय
 किया  जाना  चाहिये ।  यदि

 frafaa As  रप
 दे

 बादला  एए

 की

 जायें  तो  उस  झ्र वस् था  में  किसी  व्यक्ति  के  निकाले  जाना  समझ  में  भ्राता  है  |  यदि  श्राप

 अनाधिकृत  कब्जे  का  अर्थ ऐसे  ही  ले  प्र  सरकार  को  १५  दिन  के  नोटिस  के  बाद  व्यक्ति  को  निकाल

 फेंकने  का  अधिकार  दे  तो  यह  उचित  नहीं  हैं  ।  लिखित  नोटिस  देने  में  भी  शरारत की  जायेगी

 हमारा  गतंव्य  हे  कि  इस  शरारत  से  लोगों  की  रक्षा  इस  प्रकार के  अधिकारों  का  सरकार

 को  दिया  जाना  जनहित  के  विरुद्ध  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  इस  प्रकार  के  नियम  नहीं  बनाये  जा  सकते कि  उचित  नोटिस  दिये

 बना  किसी  को  नहीं  निकाला  जाना  चाहिए
 ?

 श्री उ०  Ho  त्रिवेदी  :  परन्तु  कठिनाई  यह  है  कि  अधिनियम में  इसके  विपरीत

 treat  महोदय  :  सरकार  को  प्रक्रिया  को  निश्चित  करने  का  भझ्रधिकार  तो  होना  ही

 चाहिए  ।

 श्री  उ०  स०  त्रिवेदी :  कार्यपालिका  प्राधिकार  को  सभी  अधिकार  प्राप्त  अघिनियम

 में  कहा  गया  हैं  कि  १४  दिन  के  नोटिस  के  बाद  जिसके  भी  कब्जे  में  मकान  होगा  उसको  खाली  करना

 होगा  ।  जो  arg  कहते  हूं  कि  यदि  उसका  उपबन्ध  हो  जाय  तो  हम  सहमत  हो  जायेंगे  ।  यदि  सरकार
 को  स्थान  की  MIT UAE @ WIAA  हो  तो  बात  दूसरी  है  THY  सामान्य  स्वस्थ  में  इस  प्रकार  का  व्यवहार  ठीक

 नहीं हैं  ।

 यदि  हम  संशोधन  करना  ही  चाहते  हैं  तो  मेरी  प्रार्थना
 कि  हमें  केवल  दिल्ली  पर  ही  केन्द्रित

 नहीं  रहना  चाहिये  ।  यह  सारे  भारत  पर  लागू  होना  इसलिये  तो  में  निवेदन करता  हं  कि

 प्रवर  समिति  ने  इसे  केवल  दिल्ल  ae  शरणार्थियों  पर  लागू  करके  नहीं  किया  ।  शायद

 उनका  विचार  ऐसा  ही  हो  परन्तु  दल्ली  से  बाहर  के  लोग भी  इससे  बच  नहीं  सकेंगे  श्र  सारे
 भारत भर  में  लोगों  को  इस  विधेयक  से  कष्ट  होगा  |

 श्री  नि०  बि०  चौधरी  प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  विधेयक  को  प्रस्तुत

 करते  समय  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  यह  विधेयक  बड़ा  सरल  प्रौढ़  छोटा  पाद  |  परन्तु

 सदस्यों के  विचारों  से  पता  चलता  है  कि  यह  ऐसा  नहीं  है  ।  जिन  पर  इस  विधेयक का  प्रभाव  पडना

 है  उनके  लिये  इसके  बड़े  गम्भीर  परिणाम  होंगे
 ।

 प्रकार  समिति  के  सभापति  की  रिपोर्ट
 से  पता  चलता

 हैं  कि  यद्यपि  विधेयक १६  १९५४  को  समिति  को  सौंपा  गया  परन्तु  इसकी  रिपोर्ट

 सदन  के  समक्ष ३१  Qeuy HT को  उपस्थापित  की गई  अठ  महीने  लगे  भ्र ौर  इस  बीच  समिति

 के  माननीय  सदस्य  दिल्ली  के  विभिन्न  भागों  में  गये  ।  कौर  दिल्ली-म्रजमेरी गेट गेट  की

 गंदी  बस्ती
 को  भी  देखा  ।  परन्तु  इतना  समय  लगाने के  बावजूद  भी  समिति  ने  विधेयक  में  एक  दो

 शब्दों में  परिवहन  करने के  अतिरिक्त  ae
 कुछ  नहीं  किया

 ।  तो  यह  थी  कि  इतना  समय

 लगाने के  wear  प्रवर  समिति  कुछ  अच्छे  परिवर्तनों  का  देगी  ।  क्योंकि  विवादस्पद

 मामलों में  प्रवर  समिति  से  ऐसी  ही भ्राशा  की  जाती  खेद  का  विषय  हैं  कि  उन  लोगों  की

 को  दूर  करने  के  लिये  कोई  परिचित  व्यवस्था  नहीं  की  गयी  है  जिन  पर  कि  विधेयक

 को  लाग  किया  जाना  है  ।
 lied

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 परिभाषा के  क्षेत्र में  कर  दी  गयी  है  कौर  कहा गया  है  कि  यह  परिवर्तन  कुछ  एक

 अ्रदालतों के  निर्णयों  के  कारण  किया  गया  है  |  aa  स्थानਂ  की झ्राड़ ले ले  कर  बिना  नोटिस

 के  ही  लोगों  को  घरों  से  निकाला  जा  सकेगा  ।  कब्जेਂ  के  सम्बन्ध  में  मुझसे  पहले  बोलने

 वालें  सदस्य  ने  काफी  कहा  |  प्रशन तो  मानवता का  है  ।  कौन  नहीं  चाहेंगी  कि  गन्दे

 स्थानों की  सफाई  की  जाये  हमारे  नगरों  का  विकास  योजना बद्ध  भर  उनमें  सुन्दर  कौर

 भ्रच्छे  मकान  हों  ।  जो  लोग  इन  गंदी  बस्तियों  में  रहते  भी  वह  प्रसन्न थोड़े  ही  हैं  ।  कौन  गन्दगी

 में  रहना  चाहेगा  ।  इन  गन्दे  इलाके  में  प्रति  मकानों  के  बनने  में  रुकावट  डालने का  यह  प्रश्न  नहीं

 el  यह  उन  लोगों  के  जीवन  कौर  मृत्यु  का  wer  है  जो  कई  वर्षों  से  वहां  दुःखी  जीवित  व्यतीत

 कर  रहे  हैं  ।

 हम  सरकार को  अथवा  दूसरे  निकायों  को  थी  बहुत  श्रधिकार दे  रहे  हैं  स्वास्थ्य  मंत्री

 चाहे  कुछ  भी  क्यों  न  कहें  परन्तु  इम्प्रूवमेंट  cee  का  इतिहास  तो  सबको  मालूम  बिरला  समिति

 की  रिपोर्टे  हमारे  सामने  हम  जानते  हैं  कि  किस  प्रकार  मामूली  दामों  पर  भूमि  लेकर  कितने

 ऊंचे  मूल्यों  में  बेची गयी  है  ।  यह  भो  पता  ही  है  कि  किस  प्रकार  लोगों  को  हटा  कर  मीलों  टूर  फैंक
 दिया गया  और  उनकी  रोजी  भी  छिन  गयी  ।  इन  हालात  में  सरकार  केसे  तराशा  कर  सकती हैं

 कि  हम  बिना  संशोधन  के  इस  विधेयक  को  स्वीकार कर  लेंगे  ।  लोगों  के  भय  को  दूर  करने  की  कोई

 संविहित  व्यवस्था  होनी  मौखिक  बातों से  काम  नहीं  चलता  किसी  परामर्शदाता  समिति
 की  भी

 बात  कही  गयी  परन्तु  wa  तक  उसका  सारा  विवरण  नहीं  दिया  गया  है  ।  हम  यह  जानना

 चाहते हें  कि  नजदीक ही  कोई  वैकल्पिक  स्थान  देने  के  बारे  में  क्या  व्यवस्था की  गयी  जिससे  कि

 व्यक्ति  wid  कारबार से  वंचित  न  हो  जायं  ।  इस  प्रकार  की  सूचना  सदन के  समक्ष

 नहीं  रखीं  गयी  इसलिए  इसी  रूप  में  हम
 विधेयक

 को  स्वीकार  करने
 की

 स्थिति  में  नहीं  हैं
 ।

 जमुना  गेट  इरादी  इलाकों  का  उल्लेख  किया  गया  है  |  इन  इलाकों  में  लोग

 शोचनीय  जीवन  व्यतीत  कर  रहे  यदि  सरकार  ने  उन्हें  वैकल्पिक  स्थान  न  जहां  से  वह

 नगर  में  रोजी  कमाने  तो  बहुत  बड़ी  कठिनाई  उत्पन्न  हो  जायगी  ।  इस  बात  का  ध्यान  रखना
 होगा कि  उन्हें  सड़क  पर  तो  नहीं  फेंक  दिया  जाता  है  ।  यही  राज  ही  तो  सुन्दर

 नगरों  को  बनाया  करतें  और  हमारी  सरकार का  तो  लक्ष्य  ही  समाजवादी समाज  की  स्थापना

 इसलिये  मेरी  प्रार्थना हूँ  कि  इस  प्रश्न  पर  एक  विभिन्न  दृष्टिकोण  से  ही  विचार  किया  जाना
 चाहिए  ।  इन  स्थानों  पर  रहने  वाले  यह  लोग  नागरिकों  की  मच्छी  सेवा  कर  रहे  परन्तु  उनके
 पास  घर  नहीं  इस  कारण  उन्होंने  इन  स्थानों  पर  कब्जा  कर  लिया था  ।  जब  हम  समाजवादी
 समाज

 को
 रचना

 करना  चाहते  हें  तो  इस  प्रश्न  को  मानवीय  दृष्टिकोण से  हल  करना  होगा  शौर

 जिस  प्रकार एक  दम  निष्कासित  कर  देने की  व्यवस्था  यहां  की  गयी  है  उससे  काम  नहीं  चलेगा  ।

 दिल्ली  इम्प्रूवमेंट  ट्रस्ट  को  शझ्रधिकार  देने  की  बात  कही  गयी हैं  ।  यह  कहा  गया  है  कि  यह
 भ्र धि नियम

 केवल  दिल्ली ही के लिये ही  के  लिये  नहीं  यह  समस्या  केवल  दिल्ली  की  ही  कलकत्ता

 की
 भी  यही  समस्या

 वहां  इस  प्रकार  से  गंदी  बस्तियों  को  साफ  करने  का  कुछ  विरोध  किया  गया

 था  कौर उस  काम  को  स्थगित कर  देना  पड़ा था  ।  गंदी  बस्तियों  के  साफ  किये  जाने  की  बात

 का  तो  हम  स्वागत  करते  हैं  परन्तु  जिस  ढंग  से  इसे  आरम्भ  किया  गया  है  वह  ठीक  नहीं  है  ।  यदि  हम
 नगरों में  भ्रच्छे  घर

 बनाना  चाहते  हें  तो  इंस  समस्या  को  सब  बातों  का  ध्यान  रखते  हुए  मानवीय

 दृष्टिकोण  से  हल  करना  होगा
 |

 दिल्ली  में  सरकार  को  इस  उद्देश्य  के  लिए  एक  केन्द्रीय  प्राधिकार  की  नियुक्ति  करनी  चाहिए
 शर यह  जिम्मेदारी  इम्प्रूवमेंट  cee  पर  नहीं  छोड़नी  गंदी  बस्तियों  को  साफ  करने  air

 नये  मकान  बनाने  स्वयं  सरकार को  लेनी  चाहिए  ।  जिन  पर  इस  योजना  का  प्रभाव

 पड़े  उन्हें बाद  में  इन
 घरों

 की  अनुमति  दी  जायें  श्र  अभी  उन्हें कोई  वैकल्पिक  स्थान  नजदीक

 ही  दिया जाय  जिससे  कि  उन्हें  रोटी  कमाने  में  कोई  कठिनाई न  हो ।  इस  प्रकार  की  व्यवस्था होने
 पर  दवी हम  इस  विधेयक  को  स्वीकार कर  सकते  हैं
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 लाला
 stad  राम

 :
 इस  बिल  के  मुताबिक़ बोलते  वक़्त  मेरे दिल  पर  यह  ठ्  कि  दो

 मिनिस्टर  साहबान  जिनका  कि  इस  बिल  से  ताल्लुक  है  पौर  जिनके  लिये  कि  मेरे  दिल  में  बड़ी  इज्जत  ह

 क्या
 कहूं

 कौर  क्या  न  क्योंकि  उनके  मुताल्लिक  ही  मुझे इस  मौके  पर अज  करना  है  मुझे
 बैलेंस

 करना  पड़  रहा  ह  क्या  कहूं  क्या  न  सच  बोलूं  श्र  कुछ  कहूं  या  चुप  लगीं  जाऊं
 लेकिन  मजबूर  होकर  कुछ  तो  कहना  ही  पड़ता  है  ।

 अभी  सवाल  तो  यह  दरपेश  है  कि  देहली  की  जो  इम्प्रूवमेंट  अथारिटी

 है  उसको  पावर्स  दी  जा  रही  हैं  वह  पावर्स  उनको  दी  जानी  चाहिये  कि  नहीं दी  जानी  चाहिये  ।

 wa  चूंकि  अपनी  गवर्नमेंट  वह अगर  ज  मांगे
 तो  यह  कुछ  अच्छा  नहीं  मालूम  पड़ता

 कि  हम  उसमें  कुछ  हील  हुज्जत  करें  लेकिन  क्या  किया  जाय  लाचारी  हैं  कौर  हमारी  मसल  तो  वहीं

 बन  रही  है  कि  दूध  का  जला  छाछ  फूंक  फूंक  कर  पीता  wet  मिनिस्टर  साहब ने  दलील  दी
 किं

 यह  पावर्स  जिनके  बरखिलाफ  इस्तेमाल  की  वे  उनके  भले  के  लिये  हैं  ।  श्री यह  द  नील
 उनकी

 ठीक  हो  भी  सकती  है
 लेकिन

 यह  कैसे  मानी  जा
 सकती

 यह
 dag

 दलाल
 gar

 कि
 एक

 आदमी  जिसको कि  फांसी  की  सजा  हो  चुकी  है  उसके  वास्ते  कहा  जाय  कि  उसको
 प्रो  सेशन

 जज

 न्यायाधीश )  wie  हाईकोर्ट  में  कपिल  करने  का  हक  न  हो  क्योंकि  बेकार  में

 रुपया  दोनों  उसका  बर्बाद  होगा  Ale  इन  वास्ते  फौरन  उतकों  फांसो  को  सजा  दे  दो  जाय

 और  में  समझता  हुं  कि  समरी  पावर्स  शक्तियां  )  इस  दलील  को  कोई  कबूल  नहीं
 कर

 सकता  |  भ्रमित  करने  में  चाहे  उसको  मुसीबत  क्यों  न  कराये  शौर  भी  करना  इस  समरी

 पावर्स की  दलील  को  अच्छा  नहीं  समझ  उकता  इस  वास्ते  इस  दलील को  कबूल  करना  मुश्किल

 पड़  रहा  है  ।  कबूल  तो  उनको  पांच  मिनट  वाद  ही  हो  जाना  sak राज  नहीं  तो  कल  वे  कबूल

 कर  ली  जायेंगी  झौर हम  सब  उसके  लिये  ७  हाथ  उठा  कर  देंगे  श्रौर वह वह  चीज  यहां  हाउस

 से  पास  हो  जायंगी  लेकिन  उसके  साथ  ही  हम  भ्रपने  मिनिस्टरों  को  जिनके  लिये  कि  हमारे  दिल  में  बड़ी

 इज्जत  है  यह  बतला  देना  चाहते  हें  कि  हम  क्यों  इस  पर  ऐतराज  उठाते  हमारे  गाडगिल  साहब
 ने  यहीं  हाउस  के  वायदे  किये  कौर  हमें  उनके  मुताल्लिक  पूरा  भरोसा  था  कि  वे  झपना  वायदा  पूरा

 करेंगे  कौर  उन्होंने  हाउस  में  यह  ऐलान  किया  कि  वे  प्रपंच  हर  एक  वर्ड  को  डोनर  करेंगे  लेकिन
 उस  ऐलान के  दूसरे  ही  दिन  हमने  देखा  कि  मकानात  गिरना  शुरू  हो  गये  ।  हम  गाडगिल साहब  के

 पास  गये  उनसे  कहा  तो  वे  बोले  कि  हम  ठीक  कर  देंगे  लेकिन  हमने  देखा  कि  वह  १०,  २०

 दिन  तक  नहीं  हो  पाया  श्र  मामला  यूं  ही  लटका  रहा  लेकिन  चूंकि  एलेक्शन नजदीक  थे  इसलिए
 डिमालिशन  का  काम  उस  चरागे  के  लिये  रोक  दिया  गया  |

 पटेल  नगर  में  जो
 मकानात  तोड़े  गये

 उनके  रहने  वालों  को  माकूल  झालटरनेटिव  एकोमोडेशन

 श्रीवास  )  का  क्या  इंतजाम  किया  गया  att  उसके  बारे  में  हमें  बहुत  तल्ख  तजुर्बा  |

 कभी  मिनिस्टर  साहब  ने  फरमाया  कि  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  जो  ऐश्ये  फेंसेज  दिये  गये  थे
 उनको

 तोड़ा नहीं  गया  है  ।  तब  में  array  बतलाऊं  कि  यहां  पर  हमारे  भूतपूर्व  मावलंकर  साहब के  हुक्म

 से  एक  एश्योरेंस  कमेटी बनी  थी  शर  उस  कमेटी
 ने  इस  बात  की  जांच  पड़ताल  की  कि  यहां  हाउस

 में  गवर्नमेंट  द्वारा  जो  वायदे  किये  गये  थे  उन  पर
 wae

 मां  या  नहीं  हुआ  ।  वह  कमेटी  आपके

 हुक्म  से  आपकी  मर्जी  के  मुताबिक  बनी
 परौ

 उसने  इसकी  जांच  करके  अपनी  रिपोर्ट  पेश
 की

 कौर  उसने  wed  रिपोर्ट  में  साफ  तौर  से  इस  बात  को  कहा  कि  ऐदयोरेंसेज  को  तोड़ा

 गया  a  उन  पर  कमल नहीं  हुआ  ।
 में

 तो  उस  कमेटी  में  नहीं था  लेकिन  मुझे  भी  इस  बात  में

 कोई  दूल्हा  नहीं  है  कि  ऐदयोरेंसेज  को  तोड़ा  गया
 ।  पटेल  नगर  के  अन्दर  बने  हुए  मकानों को

 irra  गया  के  #  ०»

 राजकुमारी  झमझम  कौर  :  मेरे |  र  डीपीएस स
 farm  र  उ

 ठ  ने  को  =  मकान  चह  चिन  |  उनको  इम्प्रूवमेंट

 ईस्ट  वे  नहीं  गिराया
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 लाला  उचित  राम  :  में  इसमें कोई  फर्क  नहीं  देखता  कि  किस  महकमे नें  उनको
 max सब  सरकारी  भाई  भाई  =

 war  हमारे  मिनिस्टर  साहब  ने  फरमाया  कि  जो  हम  आपका  एश्योरेंसेज  देंगे  उन

 पर  हम  कायम  कभी  सरदार  साहब  नें  कहा  कि  हम  एऐंडवाइजरी  कमेटी  बनायेंगे  लेकिन

 अभी  थोड़ी  देर  ही  पहले  मेंने  wa  बतलाया  था  कि  एश्योरेंस  कमेटी

 जिसको  कि  बनाने  की  बात थी  वह  महीनें  दो  महीने  नहीं  बिक  पूरे  तीन  साल  तक

 असली  ET  में  सामने  नहीं  शाई  पर  उसके  बाद  चार  साल  गजर  गये  तब  मुझे  नोटिस  war

 कि  प्राय  कमेटी  के  मेम्बर
 अब  उनसे  पूछा  जाय  कि  चार  साल  तक  वे  कहां  रहे  तो  वे

 फ़रमायेंगे  कि  प्रापके  बगैर  काम  चलता  ही  रहा  तो  इस  तरह  की  बातें  वहां  पर  चलती

 श्राप  का  एक  दाऊद  यह  कह  देना  कि  यमुना  के  नीचे  से  बहुत  सा  पानी  गूजर  चुका  है
 अरब  तो

 देहली  इम्प्रूवमेंट  एथारिटी  प्राधिकार  )  बन  गई  है  मुझे  दिलासा  नही दे  सका  क्यों कि

 हमारा  पिछला  तजुर्बा  इस  बारे में  बहुत  मायूसकुन रहा  हर-तिथि  हमारी  राजकुमारी  जी  ने  और

 तो  सब  बातें  बतलाई  लेकिन  इस  बारे  में  साफ-साफ
 नहीं

 बतलाया
 कि

 कमेटी  बनेगी
 या  नहीं

 बनेगी  तौर  बनेगी  तो  कब  बनेगी  केवल  यह  कहा  है  कि  हां  कमेटी  बनेगी  कौर में  उनके

 इस  ऐलान  का  स्वागत  करता  हूं  लेकिन  में  चाहता  हूं  कि  श्राप  उसके  लियें  कोई  तारीख  तो  मुकर्रर

 करें  कि  दस  दिन  में  या  बीस  दिन  में  वह  कमेटी  बन  जायेगी ।

 यह  चन्द  एक  बातें  मझ अरज  करनी  थीं  ।  मुश्किल  की  बात  तो  यह  है  कि  जिन  मिनिस्टर

 साहिबान  के  खिलाफ
 मैं

 बोलने  पर  मजबूर  go  वे  हमारे  बुजुर्ग  हैं  और  उनके  लिये  हमारे  दिल  में  बड़ी

 इज्जत है  झ्र  हम  बड़ी  मुसीबत  में  पड़  जाते  हें  कि  क्या  कहें  दौर  क्या
 न

 कहें  ।
 अधिक  न

 कह  कर

 में  उनसे  यही  निवेदन  करूंगा  कि  हम  लोगों  की  दक्षा  दूध  का  जला  जैसे  छांछ  फुंक-फूक  कर  पीता

 वही हो  रही  म  यह  मानता हूं  कि  श्राप  की  बात  देखने  में  तो  बहुत  स्वागतयोग्य  है  कौर  मीठी  है

 लेकिन  फिर  हमारे  दिल  में  शक  होने  लगता  है  कि  कहीं  पहले
 की

 तरह  इन  ऐश्योरेंसेज
 को

 भी  तोड़
 न

 दिया  जाय  ।  इसलिए  कृपा  करके  हम  जो  श्राप  पर  विश्वास  करने  जा  रहे  हैं  उसको  किसी  तरह

 से  ग्रांट  नवीन  दीजियेगा  we  उन  पर  कायम  रहियेगा  ।

 श्री  म०  क्०  मंत्र
 उत्तर-पश्चिम

 सभा  के
 एक

 सदस्य  ने  सरकार  अथवा  दिल्ली

 सुधार  न्यास  को  बेदखली  सम्बन्धी  विस्तृत  शक्तियां  प्रदान  करने  का  विरोध किया  है  ।  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  में  गंदी  बस्तियां  हटाने के  सिद्धान्त  दिये  गये  हूँ  प्र  उनमें  कहा  गया  हैं  कि
 कि  गंदी

 बस्तियों के  निवासियों  को  जगहों  से  कम  से  कम  हटाया  जाये  कौर  उन्हें  कहीं  अथवा  पास ही  के
 स्थानों में  बसाया  जाये  ताकि  उनका  व्यवसाय  नष्ट न  हो  ।

 गश्रध्यक्ष  महोदय
 :  क्योंकि  we  छः  बज  गये  माननीय  सदस्य  कल  भाषण जारी  रख

 सकते हैं  ।

 इसके  लोक-सभा  ग उ  २३  अगस्त  ERG  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित

 हुई ।

 मूल  में  ।
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 दैनिक  संक्ष  पिता

 २२  "PENG |

 पीठ

 RQKE नियम  समिति  को  कार्यवाही  का  सारांश  सभा-पटल  पर  रखा  गया

 ७  gus  को  हुई  नियम  समिति  की  बैठक  की  कार्यवाही
 सारांश  सभा-पटल  पर  रखी  गया  |

 सभा-पटल  पर  रखा  गया  पत्र  थक  १२६०

 खानों को  पट्टे पर  देने  के  में  १९  ५६  का  प्रारूप
 पटल  पर  रखा  गया  |

 सेर-सरकारें  सदस्यों  के  निवेशकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धों  समिति  के  प्रतिवेदन  का

 उपस्थापन  १२६०

 उनसठवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  गया  ।

 याचिका  का  उपस्थापन  १२६०

 श्री  विश्वनाथ  रेड्डी  ने  मोटर  गार्ड  Aa  aq  तथा  उसके  अन्तर्गत  बनाये  गये

 नियमों  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रार्थी  द्वारा  हस्ताक्षरित  याचिका  प्रस्तुत  की  |

 सदस्य  को  नजरबन्दी  १२५९,  PV EO-|X

 अध्यक्ष  महोदय  ने  लोक-सभा  को  बताया  कि  उन्हें  अहमदाबाद  के  द्वितीय

 न्यायालय के  प्रथम  श्रेणी  के  न्यायिक  दण्डाघीश से  १८  2EXS HT का  एक  पत्र

 मिला है  जिसमें  बताया  गया  है  कि  संसद-सदस्य श्री  श्र  Ho  गोपालन को  भारतीय

 दण्ड  संहिता की  धारा  १४३  १८०  के  अन्तर्गत  दण्डनीय  अपराध  करने  के

 आरोप  के  परिणामस्वरूप  १७  PUG  को  निरुद्ध  कर  लिया  गया  है  |

 थके अतिरेक  श्रनदानों  की  PEYL-UR  PVE

 अतिरेक  अनुदानों  की  QEYR—UR IT Fal पर  चर्चा  आरम्भ हुई  तथा  मांगों
 की  पुरी-पुरी  राशि  स्वीकृत  हुई  ।

 ZZ ROR विस्थापित  व्यक्ति  तथा  पुनर्वास )  नियमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 विस्थापित  व्यक्ति  तथा  १९५६  अधिसूचना

 संख्या  एस०  करार  को  ११६१,  दिनांक  ३०  PERS  द्वारा प्रो  अग

 रूप
 में  रूपभेद  करने के  बारे  में  प्रस्तावों  पर  चर्चा  जारी  रही  ।  चर्चा

 समाप्त  हुई  तथा  श्री  राधा  रमण  का  प्रस्ताव  स्वीकृत  किया

 a g



 १३१७

 पृष्ठ

 विधेयक  विचाराधीन  .  च  क  PROR— YY

 aaa  तथा  सम्भरण  मंत्री  स्वर्ण  ने  प्रवर  समिति

 द्वारा  प्रतिवेदित रूप  में  सरकारी  भगनानी  )  संशोधन  विधेयक  पर  विचार

 करने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  ।  चर्चा  समाप्त नहीं  द्वार  ।

 २३  PEUR  के  लिये  कार्यावलि

 सरकारी  wera  संशोधन  विधेयक  प्रवर  समिति  द्वारा

 वैदिक  रूप  में  श्र  न»  चर्चा  तथा  नागा प
 वेश्या

 IS4 |  न
 ह

 ||  eat  त  के  बारे  में  चर्चा  । qt

 ना  विभाग  लोकसभा


